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 पारदेशिक  काय  awe सें
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 sat  तक  haa  प्रचार  के  माध्यम
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 avast  श्र  भ्रान्ति-एशियाई  देश  भी  सम्मलित हैं
 भारत  के  सम्बन्ध  सुधारने  alt  सुदृढ़

 बताने  का
 सतत  प्रयास  कर  रही  है  ।

 श्रमिक  के  हाल  ही  में  स्वतन्त्र  हुए  कुछ  देशों
 में  तथा

 उन
 झकीकी

 देशों  में  जहां  इस  समय  सुचना  केन्द्र  नहीं  है  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार
 es
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 किया  जा  रहा  है  ।
 सरकार  दार-श्री-सलाम  प्रदीप  में  नये  सुचना  केन्द्र  तथा  परिश्रमी

 मकोका  में
 दो

 नये  केन्द्र  स्थापित  करने  की  बात  सोच  रही  है  ।

 पिछले  वर्षों  के  समान  इस  वर्ष  भी  विदेशों  से  हरनेक  प्रतिष्ठित  व्यवितयों  को  भारत

 झान  के  लिये  आमंत्रित किया  गया  है  ।  इस  समय  ठीक  ठीक  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  है  क्यों  कि

 उनके  प्री
 का

 कार्यक्रम  वास्तविक  तिथियां  wae  रुप  से  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं  ।  विदेशी

 मुद्रा  के  प्रतिबन्धों  को  देखते  हुए  भारत  से  बहुत  से  लोग  बाहर  भे  जना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 कु  लोगों  का  समय  समय  पर  बाहर  जाना  आवश्यक  हो  सकता  है  |

 भरी  हरिश्चद्र  माथुर  :  क्या  सरकार  जानती  है  कि  भारत  के  सर्वोत्तम  मित्रों  ने  भी  विशेषत

 हाल ही  सदा  शिकायत  की  है  कि  इन  देशों  में  भारत  का  चित्र  उचित  प्रकार से  प्रस्तुत  नहीं

 किया  जाता  है
 ?  ait wae  चीनी  उनकी  गतिविधियों ak  रुपया  बहाने  को  देखते  हुए

 इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  हाल  में  बया  किया  गया  है
 ?

 त्री  दिनेश  नह  यह  तो  मैं  नहीं  कहूंगा  कि  हम  अपने  विचार  बाहर  व्यक्त  नहीं  कर  पाये

 ह  ।  पुस्तकालय के  समीप  लाबी  में  हमने  त्र  दैनिक  प्रचार  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  कुछ  प्रकाशन

 उन  के  हम  स्थानीय  रुप  से  उपलब्ध  सभी  माध्यमों  का  प्रयोग  करते  हैं  जसे  कि

 टेलीविजन  कौर  रेडियो  ।  सब  मिला  मैं  समझता हूं  कि  हमारी  स्थिति  अच्छी

 तरह  से  प्रस्तुत हुई  है  ।

 भी  हरिश्चन्द्र  भीतर  :  क्या  यह  संच  नहीं है  कि  भारत  का  चित्र  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 हम  अधिकतर  सेवा में  लगे  अधिका रियों  और  राजदूत  पर  निसार करते  हैं
 ?

 क्या  इस  काम  के  लिये

 सरकार  ने  गैर  सरकारी  संसद  सदस्य  झ्र  पत्रकार  को  रखने  की  शभ्रावश्यकत

 पूर  विचार किया  है  ?

 जी  दिनेश  हमारे  लिये  आवश्यक  है
 कि

 हम  वहां  at  राजदूतों  तथा  अन्य  दूतों

 पर
 निसार  करें

 ।
 समय  समय  पर  जब  लोग  बाहर  जाते  हैं  तो

 हम
 उन्हें  सुचना  सामग्री

 देते  हैं  ।  परन्तु  विदेशी
 मुद्रा  की  कमी  को  देखते हुए  बड़े  बड़े  प्रतिनिधिमंडल बाहर  भेजना  बड़ा

 कठिन है

 fall  श्यामलाल  संजाफी
 :  यह  देखते  हुए  कि  पाकिस्तान  ate  चीन  ने  अपनी  भारत-विरोधी

 गतिविधियों  को  विशेषकर  श्रमिक  देशों  में  तीव्र  कर  दिया  हैं  ऐसे  भारत-विरोधी  प्रचा  र

 प्रतिरोध  करने  के  लिये  इस  समय  हम  क्या  कर  रहे  हैं
 ?

 र्थ  दिनेश  जसा  कि  मैं  ने  पहले  कहा  हम  ये  युस्तिकायें  प्रकाशित  की  हैं

 स्थानीय  माध्यमों  का  भी  प्रयोग  करते  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  हम  प्रचार  केन्द्र  खोल  रहे  हैं  ।

 श्री  दाजी
 :

 जहां  तक  कौर  प्रचार  केन्द्रों  के  खोलने
 का

 सम्बन्ध  है  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  श्रफ़ीकी  देशों  में  कितने  स्थानों  पर  हमारे  केन्द्र  नहीं  हैं  तथा  अगले  वर्ष  में  हम  कितने  खोलने

 ara हैं  ?

 गी  दिनेश  सिंह :  मैं  ने
 दो  स्थानों

 का  विशेष  रुप  से  उल्लेख किया  दार-श्री-सलम

 झदिस  अबाबा  तथा  ofa

 THT HT  में
 दो

 स्थान
 ।  उत्तरी

 sitar  के  देशों  में  पहले  से Lv

 faa  अंग्रजी  में
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 ही  हमारे  केन्द्र  हमारे  केन्द्र  कॉंगो  पूर्वी

 अफ्रीका  में  खर तुम में  हैं  ।

 बुरा  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  मोशी  सम्मेलन  में  भारत  का  विरोध  किया  गया

 क्या मैं मैं  जान  सकता  हू  कि  क्या  भाग  लेते  वाले  देशों  की  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  उपाय  किये  गये  हैं  कि  बया  उनका  दृष्टिकोण  बसा  ही  हूं  जैसा  कि  मोशी  सम्मेलन  में  व्यक्त

 किया गया  था  ?

 tat  दिनेश fag  :  मैं  प्रशन  की  प्रस्तावना  पर  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  परन्तु  जहां  तक

 प्रशन  का  सम्बन्ध  मोशी  में  पराये  हुए  प्रतिनिधिमंडल  इन  संगठनों  के  निजी  प्रतिनिधिमंडल

 वे  सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  नहीं  थे  ।  सरकारों  के  अधिकृत  विचार  तो  सदन  को  पहले  ही  भली  भांति

 ज्ञात  हैं  ।

 fat  हेम  बर्पा : जी नहीं । जी  नहीं  ।  मेरे  get  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 महोदय  :  उनका  प्रशन  था  कि  क्या  मोशी  सम्मेलन  में  प्रकट  किये  गये  विचार

 निधान  देशों  के  विचारों  के  पूर्ण तर  समरूप  हैं  अथवा  श्रांदिक  रुप  से  ।

 शी हेम  बर्मा |  जी  नहीं  ।  मेरा  रन  है  कि  क्या  उन  देशों  की  जिनके  प्रतिनिधियों

 ने  मोशी  सम्मेलन  में  भाग  लिया  उन  विचारों  से  सहमत  हैं  ।

 fat  दिनेश  सिह  :  जैसा  कि  मैं  ने  पहले  कहा  वे  सरकारों  के  प्रतिनिधि  नहीं  थे  वे

 भ्र फ्री की  एशियाई  संघ  के  प्रतिनिधि थे  ।

 सहोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने
 का

 प्रयत्न  किया  है  कि

 क्या  विभिन्न  देशों  के  इन  sfafafaat  सोझी  सम्मेलन  में  व्यक्त  किये  गये  विचार  वास्तव  में

 उन  सरकारों  के  ही  विचार  हैं  ।

 वी  दिनेश  सिंह  :  श्रावस्ती  नहीं  कि
 वे  सरकारों के  ही  विचार हों

 ।

 महोदय  :  क्या  सरकार  ने  इसे  निश्चित  रूप  से  जानने  का  प्रयत्न  किया  है  ?

 18.0  हरि विष्णु  कामत  :  ग्रा पके  प्रश्न  पूछने  पर  भी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 जमती  सावित्री  निगम  :  कया  मैं  जान  सकती हुं  कि  क्या  माननीय  मन्त्री  जानते  हैं  कि

 न  केवल  कुछ  विदेश  राजनयिकों  ने  झप्पी  काउंसल  सदस्यों  ने  भी  समय-समय  पर  शिकायत  को  हु

 कि  हमारा  वदेशिक  प्रचार  बुड़ा  कोण  रहा  हैं  तथा  घो  कारण  भारत  के  पक्ष  में  प्रतिक्रियाएं  बड़ी  देर

 से  हुई  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  सामान्य  प्रदान  है  कौर  फिर  सदस्या  स्थान  पर  भी  नहीं  हैं  ।

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दंगा  ।

 १जी  मुझे  खेद  है  कि  मैंने  कई  बार  आपका  ध्यान  आकर्षित  करने  की  कोशिश  की
 परन्तु

 आपका  ध्यान  अघिकतर  साबित्री  निगम  की  आर  ही  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  सदस्या  वहां  होतीं  तो  श्री  त्यागी

 का  ध्यान  भी  वहीं  जाता  |

 i
 मल  dist
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 बो०  चे  हार्मा : क्या दुष्टि है । क्या  दुष्टि  है  ।

 att  क्या  सरकार  जानती  है  कि  अमरीका  की  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  इस  बात  को  नहीं
 जानती

 कि
 ५००

 लाख  से  भो  अधिक  मुसलमान  भारत  के  नागरिक  हैं  कौर  भारत  में  रहते  हैं
 ?  मझ  वो

 झायचये है  कि  हमारे  मिशन  कर  कया  रहे  हैं  ।  क्या  वे  केवल  यहां  से  भेजे  गये  बुलेटिन  ही  बांटते  हैं  अथवा

 ard
 at

 से  भी  कुछ  करते  हैं  ?

 fat  दिनेश  fag  :  मैंने  पहले  कहा  था  कि  हम  स्थानीय  रेडियो

 इत्यादि  के  माध्यमों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  प्रक्रिया  में  हमारे  राजदूत  ने  बहुत  से  टेली  विजन  कौर  रेडियो

 इन्टरव्यू दिये  हैं  ।

 मौकों  सम्मेलन  के  बारे  में  पहले  के  प्रश्न  को  लेते  इन  देशों  की  सरकारें  अपने  विचार  व्यक्त

 कर
 चुको ह हैं श्रौर वे  प्रात  मन्त्री  भेजे  गये  पत्र  के  उत्तर  में  प्रकाशित  हो  चुके हैं  ।  सब  मिला

 उनके  उत्तर  हमारे  पक्ष  में  ही  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सावित्री  त्यागी के  बाद  ।

 ओलती  सावित्री  निगम  :
 क्या  मैं  जान  सकती हूं  कि  क्या  माननीय मन्त्री  जानते  हैं  कि  न  केवल

 विदेशी  राजदूतों  प्र  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  ने  ही  श्रुति  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  भी  शिकायत  की  है  कि

 हमारा  वे  दैनिक  प्रचार  बड़ा  क्षीण  रहा  है  तथा  कुछ  ऐसे  लोगों  को  जिन्हें  झ्राकाशवाणी  से  निकाल  दिया

 गया  है  प्रचार  सेवा  में  ले  लिया  गया  है  ?

 शो  दिनेश  fag  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे  कुछ  विशेष  मामले  दें  तो  हम  उनकी  जांच  कर

 सकते  परन्तु  सब  मिला  कर  मैं  दुहराना  चाहता हुँ
 कि  जो  भी

 साधन  हमारे  पास  हमारा  वैदेशिक

 प्रचार  बिल्कुल  कोण  नहीं  रहा  है
 ।

 +

 fata सेठ  :

 1४२९.  4  को हेम

 रवीन्द्र  वर्मा  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्रों  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 नागालैण्ड  बर्मा  सीमा  पर  २००  मील  लम्बी  सीमा  रेखा  में  सीमान्त  सड़क  संगठन  द्वारा

 क्या  प्रगति की  गई  है  ;

 (a)  क्या  यह  सच  है
 कि  इस  संगठन

 ने
 इस  सड़क  को  नागालैण्ड

 के  अन्य  स्थानों  से
 मिलाने  वाल्ली

 gag  निकटवर्ती  सड़कें  बनाने  का  काम  भी  हाथ  में  लेना  आरम्भ  कर  दिया है  ;

 यदि  तो  उनके  कंब  तक  तयार  हो  जाने  की  सम्भावना है  ;  भर

 (7)  इन  पर  कितना  व्यय  gat है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  चाखाबामा  को  मेलूरी  के

 रास्ते  लगभग  २५६  मोल  इम्फाल  से  मिलाने  वा
 नो

 एक  सड़क
 का  बनाया  जाना  बोले  के  कार्य करम

 अं  प्रेमो  में
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 सम्मिलित  है  ।  मेलूरी  तक  की  सड़कें  के  लिये  सर्वेक्षण  झ्र  निशान  लगाने  की  स्वीकृति  दी  गई  थी

 परन्तु  धिक  प्रगति  सम्भव  नहीं  हो  पाई  है  ।

 बोझ  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  नागालैण्ड  की  nea  सड़कें  ये  हैं

 (१)  कोहीमा--चाखाबामा--मोकोकचंग

 (२)  मोकोकचंग--त्येनसांग

 (२)  मेलूरी--स्येनसांग

 कोहिमा  से  मोकोकचंग तक  सड़क  का  काम
 श्रारम्भ

 किया  गया  था  परन्तु  बाद  में  बन्द  कर  दिया

 गया  था

 सीमान्त  सड़क  संगठन  द्वारा  सड़कों  के  निर्माण  को  फिर  से  झारम्भ  करने  का  प्रश्न

 विचाराधीन है  ॥

 &
 नागालैण्ड में  सड़क  योजनाओं  पर  १९६२  तक  fraifer  अशअर  खर्चे  की  गई

 राशि  ५३.  १४  लाख  रुपये  है  ।

 श्री  बिदानचन्द्र सेठ
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  टक्कर  प्रोजक्ट  के  सम्बन्ध  में  जो  पटले  गड़बड़

 हुई  थी
 और

 उसके  लिये  एक  कमेटी  बैठी  थी  ..  .

 अध्यक्ष  यह  ५ राग  त्र  रहा  है  |

 घी  बिशन  इस  सम्बन्ध  में  मैं
 यह  कहना  था  कि  यह  इतनी  महत्वपूर्ण  सड़कें थीं

 कि  उनको  एक  ट्रैक्टर  को  देने  के  बजाय  कई  लोगों  को  डिस्ट्रिव्यूट  करना  चाहिये  था  जिसमें  कि  यह

 काम  हो  सकता  |

 श्रिया  महोदय
 :

 यह  कार्य  के  लिए  सुझाव  है
 |

 yar  विश्वास  प्रसाद  :  आय  व्यय  में  कितना  उपबन्ध  किया  गया  fae  कौनसी  सीमान्त

 सड़के  बनाई  जाने  वाली  हैं  ?  ते केसे  बनाई  जाने  वाली  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यदावन्तराव

 :
 यदि  यह  एक  सामान्य  प्रदान  है  फिर  तो  इसका

 उत्तर  देनी  कुछ  कठिन  है  ।  यदि  यह  इसी  विशेष  प्रदान  में  से  उठता  है  तो  मैं  कहूंगा  कि  निश्चय  ही  श्रमिक

 प्रगति  नहीं  की  गई  है  ।

 पूरी  fer  प्रसाद  :  क्या  वे  ठेकेदारों  द्वारा  बनाई  जाती  हैं  या  विभागीय  रूप  से  ?

 fat  यशवंतराव  चव्हाण :  ये  विभाग  द्वारा  ही  बनाई  जाती  सड़क  संगठन  द्वारा  |

 श्री  हेम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  इस  टक्कर  संगठन  द्वारा  नेफा  में  बनाई गई
 सड़कों  की  लागत  ५०,०००  रुपये  प्रतिमील  से  भी  अधिक  बताई  जाती  सरकार  ने  यह  देखने  के  लिये

 कया  उपाय  किये  हूँ  कि  नागालैण्ड-बर्मा  सीमा  पर  यह  सड़क  व्यय  की  सीमा  के  प्रकार  seat  ही  रहे  ?

 श्री  यशावन्तराव  घपला
 :

 निश्चय  ही  इस  बारे  में  पूरा  ध्यान  रखा  जा  रहा  है
 ।

 pat  बर्मा
 :

 क्या  सरकार  ने  सीमान्त  सड़क  संगठन  तथाਂ  लोक-निर्माण  विभाग  धौर

 सेना  कर्मचारियों  जसी  अन्य  सड़क  निर्माण  एजेंसियों  वारा  बनाई  गई  सड़कों
 की

 तुलनात्मक  लागत

 अंग्रेजी  में
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 की  पड़ताल की  है  दौर  यदि  तो  क्या यह  सच  है  कि  इस  विशेषतः  टक्कर  द्वारा  बनाई गई

 सड़कों  को  निर्माण  लागत  श्रविश्वास्य  रूप  से  अत्यधिक  है  ?

 पशवन्तराव टक्कर  संगठन के  कार्य  की  की
 गई  जांच  के  परिणामस्वरूप एक

 प्राविधिक
 दल

 समस्या  के
 इन

 पहलु ग्र ों  की  पड़ताल  कर  रहा  है
 |

 श्री  wa  जबकि  टक्कर  के  विरुद्ध  अपना  काम  उचित  रूप  से  न  करने  की  शिकायत

 की  गई  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  टक्कर  की  बजाय  ठ  कैदियों  को  कास

 देने का  है  ?

 श्री  यदावन्तराव  टक्कर  कोई  समवाय  नहीं  है  ;  यह  तो  नेफा  में  मुख्य  इंजीनियर

 के  अधीन  काम  करने  वाले  दल  का  नाम  है  ।  इस  प्रश्न  में  तो  हम  नागालैण्ड में  सड़कों  के  बारे  में  चर्चा

 कर
 रहे

 हैं  ।

 श्री  भक्त  आ दत  इस  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  नागालैण्ड  में  कुल  मील  लम्बी

 सड़कें  बनाने  का  निष् वय  किया  कितनों  सड़कें  अरब  तक  बनी  हैं  प्रौढ़  ate  को  बनाने  के  लिये  कौन

 से  खास  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 भी
 यदावन्तराव लराव चह हुण: मेरे विचार मेरे  विचार

 में
 यह  एक  सामान्य  प्रदान है  प्री  मैं  कहूंगा कि  इस  पर

 विशेष्  रूप  से  एक  परन  पुछा  जाये  |

 नेशा  में  हुई  wanna  को  जांच

 भवत

 ‘ory  भागवत  झा  आजाद  :

 थ्री  स०  ला०

 |  सा वित्रों  निगम  :

 #430.  4  को  स०  चे  सामन्त :

 |  थो  हरि  विष्णु  कामत  :

 |  थो  विद्याचरण  शुक्ल  :

 थो  रघुनाथ  पीठ

 थी  बैरवा  कोटा  :

 |
 थ्री  बड़े :

 कया  प्रतिरक्षा मन्नी  २१  १९६३  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  १२  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्थल  सेनाध्यक्ष  नेफा
 की  लड़ाई  के

 बारे
 में  जो  जांच  कर  रहे  थे  वह  पुरी  हो  गई  है  ;

 अगौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उनको  दा  रा०  चह्ठाग) ई  नेकी  को  लड़ाई  के  सम्बन्ध  में

 हो  रही  जांच  श्रम  प्रगतिशील  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 tT बा  ा  ागाणाथत  a a

 WHT  में



 ई  १८८४  मौखिक  उत्तर  १८४५४

 शो
 सकत  दर्शन

 :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जांच

 fra  rft किन  Wits  रेलों के  द्वारा  की

 जा  रही  कब  यह  प्रारम्भ  की  गई  थी
 प्रौढ़

 कब  तक  इसके  समाप्त  हो  जाने
 की

 की  जाती  है  ?

 pale  मंत्री  यशवन्तराव  अधिकारियों  के  नाम  बताना  तो  बड़ा  कठिन

 है
 ।

 निश्चय  ही  इसमें  कुछ  सप्ताह  प्रौढ़  लगेंगे  ।

 श्री  भक्त  हमारी  को  लद्दाख  में  भी  पीछे  हटना  पड़ा  था  लेकिन  नेफा  में  हटने

 के  बारे  में  जो  जांच  जा  रही  है  उससे  ही  इसकी  का  अनुमान  लगाया जा  सकता  है  । मैं

 जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  जनरल  या  किसी  बड़े  अधिकारी  को  मुभ्नत्तिल  किया

 जा  रहा  है  या  उसके  कोट  मार्शल  की  तैयारियां  की  जा  रही  हैं  ?

 यशवंतराव  चह्वाण
 :

 प्रतिवेदन  के  मिलने  से  पहले  ही  हम  लोगों  को  दण्ड  देना  आरम्भ

 नहीं कर सकते कर  सकते  |  इस  प्रतिवेदन  के  ऐसी  जांच  होने  की  नहीं  है  जिससे  कि  प्रत्येक  व्यतीत  को  दण्ड

 सिलने  को  सम्भावना  रखो  जाये  |  यह  तो  एक  प्रकार  का  सैन्य  मूल्यांकन  होगा  ।

 हरि  विष्णु  कामत
 :  एक  पाठ  सीखने  के  लिये  ।

 श्री  स०  ला०  ड्रिप : मैं जानता मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  जांच  पड़ताल  के  लिये  जो  लोग  श
 किये

 गये  हैं  उनके  टम्स  ग्राफ  रेफरेंस  क्या  हैं  पर  जांच  का  लाभ  र  है
 ?

 भो  weave  च्बट्ग  यह  जानकार  मैं  नहीं  दे  सकता  .  ,  .

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठे  क  क  क  क  क  के  के  के

 ग प्रष्यक्ष  शान्ति  ।  केवल  दो  ही  कारण  हो  सकते  हैं  या  तो  मन्त्री  महोदय  के
 पास  इस  समय  जानकारों  है  नहीं  ई  वह  बता  नहीं  THA;  या  इसे  प्रकट  करना  लोकहित  में

 नहीं  मन्नो  महोदय  कह  सकते  हैं  कि
 इत

 समय  वह  कौनसा  कारण  देंगे
 ।

 गजी  रामनाथन  एक  ग्रीचित्य  प्रश्न  पर  ।

 अध्यक्ष  शान्ति  ।  पहले  उत्तर  मिलने  तब  वह  ~ Tifa wea Vo. प्रशन  उठायें

 न भ क्क् ् दि  चह्वाण  पहलों  are
 यह  है  कि  इस  समय  मेरे पास  नहीं है

 ।  दूसरी

 यह कि  हमने  इस  प्रश्न  पर  सो  वा  नहीं  है  कि  इसे  प्रकट  करना
 लोकहित  में  है  या

 नहीं

 महोदय  श्री  रामनाथन  चे  टेट यार  ।

 जो  चेट्टियार  :  जिस  समय  झसफनतायें  हुई  थीं  उस  समय  इस  सदन  में  वाद-विवाद

 की  उतर  देते  हुये  मायतं(/य  प्रधान  मन्त्रों
 ने

 सदन  को  आश्वासन  दिलाया  था  कि  वह  जांच  करवायें गे
 शोर  यदे  कोई  डोप  निकला  तो  उसे  दण्ड  दिया  जाएगा  |  परन्तु यहां  अनुपूरक  प्रश्न  के

 उत्तर
 में  माननीय

 प्रतीक्षा  मन्त्रों  नें  कट्ठा  है  कि  यदि  प्रतिवेदन  प्र
 राशि  भो  होता  है  तो  वह  किलो  को  दण्ड  देने  की  दृष्टि

 से  नहीं  होगा  ।  क्या  मैं  इ  त
 बात  पर  स्पष्ट/करण  प्राप्त  कर  सकता  हूँ

 ?

 यह  भ्रौचित्य  प्रत  बिल्कुल  नहीं है  ।  औचित्य  का  तो  कोई  er  ही  नहीं है  ।

 Yaa  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  प्रश्नकाल  में  प्रामीत्य  प्रश्न  तब  तक  न  उठाया

 क्योंकि  वे  बहुत
 ही

 कम  उठते  जब  तक
 कि

 सदन  के  ध्यान  में  लाये  जानें  वाली  कोई  बड़ी  बात  न

 al  ।
 उच्

 हालत  यदि  किप  मन्त्रों  महोदय  ने  ऐ  ता  उत्तर  दिया  है  जो  मानन य  सदस्यों  के
 अनुसार

 azar
 मैं
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 ठीक  नहीं  है  तो  निस्सन्देह  मन्त्री  से  पूछा  जा  सकता  है  ।  परन्तु  साधारण  रीति  यह  है  कि  माननीय  सदस्य

 मुझे  लिख  सकते  हैं  कि  दिया  गया  उत्तर  गलत  है  भ्र ौर  वे  अरन्य  जानकारी  के  दिये  जाने  के  कारण  लिस्

 सकते  हैं  जिसे  कि  मैं  मन्त्री  को  भेज  दूंगा  ताकि  वह  भी  कुछ  कह  सकें  नौ  तब  हम  निर्णय  कर  सकते  हैं

 कि  ठीक  उत्तर  कया  है  ate  यदि  जानकारी  गलत  हो  तो  मन्त्री  से  उसे  ठीक  करने  को  कहा  जा  सकता

 .  .  )

 श्री  स०  ला०  मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं
 जो  कि  मेरे  प्रदान  से  उत्पन्न होती  है  &

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  जानकारी  उनके  पास  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  प्रश्न  के  बारे  में

 तो  वह  पहले  से  ही  जानते  थे  ।  वह  केसे  कह  सकते  हैं  कि  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ?

 वी  सुरेख नाथ  प्रश्न  केवल  जांच  कें  निर्देश  पदों  के  बारे  में  है  ।

 महोदय  श्री  त्यागी  |

 श्री  ई
 प्र०  जैन

 :
 मैं  एक  श्रीविजय  ver  के  लिये  उठ  रहा  हूं  ।  एक  बार  जब  जांच  के  बारे  में

 प्रदान  की  भ्रनुमति  दे  दी  जाती  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  यह  कह  सकते  हैं  कि  वहू  fagar  पर  नहीं  बताई

 लेंगे  ।  यदि  निर्देश  पद  ही  नहीं  बताये  जाते  तो  प्रश्न  के  किसी  भी  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  ॥

 पी  विचार  में  उन्होंने  जो  औचित्य  प्रश्न  उठाया  है  वह  बहुत  ही  संगत  है  ।

 मन्त्री  के  लिये  बस  प्रश्न
 की  झर

 से  ate  मूंद  लेना  कौर  यह  कह  देना
 कि

 वह
 जानकारी  नहीं  देंगे

 उचित  नहीं  है  ।

 गव्य  महोदय :  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  कि  इस  समय  जानकारी  उचके  पास  नहीं  है

 जरी  यह  कसे  हो  सकता  हूं  ?  प्रश्न  यहां  है  ।  जानकारी  एकत्रित  करने  कौर  यहां
 उत्तर

 देके

 के  लिये
 उनके

 पास  पर्याप्त  समय  था  |

 :  जब  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  इस  समय  जानकारी  उनके  पास  नहीं  है  तो  कम

 से  कम  उस  समय  प्रसाद  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  तो  मानना  ही  पड़ेगा  ,

 ~
 माननीय सदस्य  उठे

 अध्यक्ष  शांति  ।  माननीय  सदस्यों  को  समझना  चाहिये  कि  मंत्री  को  अघिकार

 है  :  जब  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  वह  जानकारी  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  तो  मुझे

 कार  करना  ही  पड़ता  माननीय  सदस्यों  को  भी  )

 vor  ware  वर्मा
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  इस  पर  सोंचा  हो  नहीं  tt

 fait  रंगा
 :

 पाप  की  कृपा  थी
 कि

 आपने  प्रशन
 की

 अनुमति
 दी

 उसे  मंत्री  महोदय  के  पास

 भेज  दिया  ।  उन्होंने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  उसके  बाद  मंत्री  महोदय कें  पास  जानकारी  एकत्रित

 करने  के  लिये  पर्याप्त  समय था  ।  इस  लिये  उन्हें  यह  कहने  कीਂ  अनुमति  नहीं  है  कि  उनकें  पास  वह

 कारी  नहीं  है  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं
 कि

 श्राप  यह  बात  उनके  ध्यान  में
 लायें  कि  उन्हें  ऐसा  कहने की

 भ्र नुम ति  नहीं  है
 ।

 ये  तो  केवल  निदेश  पद  हैं
 ।

 महोदय
 :

 स्वतन्त्र  दल  के  माननीय  नेता  पुराने  प्रौढ़  मंजे  हुये  सांसरिक  हैं
 .  .  .  .

 fat
 :  तभी-:तो  मैं  यह  बात

 रल  रहा
 ह  ।



 २४  १८८४  मौखिक  उत्तर  पे

 {aema  महोदय  :  .  .  .  .  .  वह  यहां  अपने  संसदीय  झन  भव  में  यह  सब  देखते  ण्ह्ह  ।

 जब  मंत्री  को  यह  कहने  का  अघिकार  कौर  विशेषाधिकार है  कि  इस  समय  उनके  पास  जानकारी  नहीं

 है  तो  उस  समय  तो  हमें  उन  पर  विश्वास  करना  जब  तक  बाद  में  यह  पता  न  लंग  जाये  कि

 जानबूझ  कर  तथ्यों  को  छुपाया  गया  मंत्री  को  इस  समय  यह  कहने  का  अधिकार  है  कि  जानकारी

 उनके  पास  नहीं  उस  समय  हमें  उन  पर  विश्वास  करना  चाहिये  ।  यद्यपि  यह  है  कि  सूचना

 पहले  से  दी  गई  कुछ  ate  कारण  भी  हो  सकते  हैं  कि  वह  उस  जानकारी  को  एकत्रित
 न

 कर  सकें
 ।

 tat  स०  ला०  द्विवेदी  :  मैं  ग्रुप  मंत्री  महोदय  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  कहने

 को  प्रियंका  कर  सकता  हुं  क्यों  कि  )

 fat  सुरेन नाथ  frat:  ये  तो  केवल  निर्देश  पद  हैं  ।  सामग्री  एकत्रित  करना  तो मंत्री का

 काम  है  ।  उसके  पास  समय  था  ।

 fat  रंगा  :  यह  क्षेत्र  या  ज्ञान  में  हो  सकता  है  oe

 prea  महोदय  :  शांति  ।  एक  ही  समय  पर  कितने  सदस्य  बोल  सकते  हैं
 ?

 आप  सभी  बैठ  जायें  ate  फिर  मैं  बरी  झ्रापको  असहमति  दूंगा  ।

 शिव Ho  प्र०  जेन  :  मेरा  औचित्य  wat  एक  शरर  मामले  से  पैदा  होता  है  ।  मंत्री  महोदय

 से  यह  पूछने  की  कृपा  की  कि  क्या  उनके  पास  इस  समय  जानकारी  है  ही  नहीं  या  वह  लोकहित  में

 इसे  प्रकट  करना  नहीं  चाहते  ।  उन्होंने  दोंनों  का  ही  वर्णन  कर  दिया  ।  परन्तु मान  लें  कि  पहला ही

 कारण  ठीक  तो  मेरा  करो  चित्त  इन  आपके  से  उत्पन्न  होता  एक  बार  जब  मंत्री  महोदय  प्रश्न

 को
 स्वीकार

 कर  लेते  हैं  तो  क्या  वह  निर्देश  पद  देने  से  इन्कार कर  सकते  हैं  ?  आ्रांशिक रूप  से  यह

 आपकी  ही  कही  हुई  बात  से  उत्पन्न  होता  है
 ।

 महोदय  :  यह  ठीक  मैं  इस  बात  को  समझता  हुं
 ।

 परन्तु  जब  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछता

 हूं  तो  वह  दो  कारण  देते  हैं--पहला  यह  कि  जानकारी  उनके  पास  नहीं  है  श्र  दूसरा  यह  कि  वह

 निर्देश  पद  प्रकट  करना  नहीं  चाहते  जिस  पर  क  आपत्ति  की  जा  रही  है  ।

 भी  युरेन्द्रवाथ  द्विवेदी  :  वहू  इसे  प्रकट  करना  नहीं  चाहते  ।

 fae  महोदय  :  इस  समय  शायद  उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  तो  केवल  सदन  के  सामने

 सारा  मामला रख  रहा  हूं  ;  मैं पपनी  राय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उसके  बारे  में  कया

 arta  है  ।

 fat  सुरेख नाय  द्विवेदी  :  आपत्ति  कोई  नहीं  हं परन्तु  मैं  फिर  आपसे  कहुंगा  कि  ag  सदन  का

 अ्रधिकार छीन  रहे  हैं  ।  यह  कोई  साधारण  बात  नहीं  g—AT=  के  निर्देश  पद  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  कोई  उसी  बात  है  जिसे  इकट्ठा  करने  में  उन्हें  समय  लगेगा  और  जो  कि  उनके  पास  नहीं  हैं  ।  यह  उनके

 पास  वह  क्यों  इसे  प्रकट  नहीं  करते
 ?

 pat  यदावन्तराव  किसी  ऐसी  वैघ  जानकारी  से  इन्कार  करना  जिसे  प्राप्त  करने

 का  सदन  को  अधिकार  है  मेरी  मंशा  नहीं  पहले  भी  इस  सदन  में  कई  बार  इस  प्रदान  का  उल्लेख  किया

 गया
 था  और

 मैंने  सोचा
 कि

 सदन  ने  स्थिति
 को

 मान  लिया  है  ate  वे  निर्देश  पदों  में  जाना  नहीं  चाहते

 जब मैं कहता हूं कि जानकारी

 बगार

 कों

 देदो  चमर
 ही

 eta  arora  IEE,

 fara

 wast  में
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 हो  हमने  cay  बारे  में  को ई  ta  नहीं  किया  हमने  निश्चय  नहीं  किया है
 कि

 इन  निर्देश  पदों  को

 इस  समय  सार्वजनिक  रूप  से  प्रकट  करना  चाहिये  या  दोनों  प्रस्थापनायें  aa  सामने  हैं

 अन्ततः  वो मुझे  इस  बात  पर  झपके  निगम  का  पालत  करना  ।

 त्यागी  :  अप  मुझ  बुला  चुके  हैं  oe ev  के  की

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  मैंने  उन्हें  बुलाया  हो  परन्तु  जब  एक  प्रामीत्य  प्रशन  उठाया

 गया  तत्र  तक  उत  पर  निर्णय  न  कर  लिया  तबर  तक  मैं  कै  से  माननीय  सदस्य  को  झाग  बढ़ें

 के  लिये  कहू  सकता  हूं  ?

 att  स०  ला०  हिरे  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  ।

 स्रध्यक्ष  महोदय  :  कितने  श्रमदान  खड़े  होंगे  ।

 ओ  युरेद्वाव  दिपेश  :  क्या  मैं  यह  समझूं  कि  यह  जांच  सामान्य  सी  जांच  है  पौर  कोई

 भी  निर्देश  पद  निर्गीत  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 pt  पशवन्तराव  निर्देश  पद  तो  अवश्य  हैं  ।

 निर्देश  पद  तो  हैं  ।  श्री  जैन  के  औचित्य  प्रदान  की  कौर  area  उन्होंने दो

 प्रश्न  किये  हैं  प्रौढ़  त्रौ।चत्य  प्रश्न  उठाया  मैं  दूसरे  भाग  पर  कोई  विनिर्णय  नहीं  देता  कयों  कि  पहले

 प्रशन  का  मंत्री  मौर्य  द्वारा  यह  उतर  दिये  जाने  के  बाद  कि  जानकारी  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध

 नहीं  है  दूसरा  भाग  केवल  क/ल्पनिक  सा  बन  जाता  है
 ।

 फिर  दूसरे  प्रश्न  पर  विनिमय  देने  के  लिये  मुझे

 से  नहीं  कहा  गया  है  ।
 जब

 भी
 कभी

 वह
 प्रश्न  उठेगा  तो  मैं  निश्चय  हीਂ  जैसा  चाहिये  वैसा  निर्णय

 दूंगा  ।

 fa  त्यागी  :
 क्या  कोई  से  अरव  पर  भराये  हैं  जब  कि  कोर  कमांडर  की  अदा  के  बिना  सैनिकों

 घौर  are  feat  के  चीन  के  साथ  युद्ध  के  दौरान  way  स्थान  छोड़  देने  की  सूचना  मिली  कौर  यदि

 तो  ऐसी  बातें  भी  जांच  का  विशय  होती  हैं  या  मंत्री  महोदय  ने  alt  कहा  है  कि  दंड  नहीं  दिये

 जा  पेंग  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  ऐसे  घोर  अपराधों  के  लिये  कोई  दंड  नहीं  दिये  जाने  हैं  तो  सेना

 के  मनोबल  का  कया  होगा  ?

 महोदय
 :

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसका  दूसरा  भाग  केवल  एक  तक  है  ।

 श्री  त्यागो
 :  हां  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय :  प्रौर
 उसका

 उतर
 देने

 की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  पहला  २  निर्देश-पदों

 के  सम्बन्ध में  ट  जिसके
 विजय  में  माननीय  wat  ने  बताया

 है  कि
 सरकार  ने  अभी  यह  निगम  नहीं

 किया  हैं  कि  उन्हें  7a  मी  इसी  समय  प्रगट  किया  जाना  है  भ्रमणा  नहीं  कौर  यह  fe  वह  fara  करेंगे  शौर

 ज  चित  उसे  सभा  को  बतायेंगे  ।  प्र  मैं  उनसे  यह  प्रार्थना  करुंगा  कि  वह  झपने  सहयोगियों  से  waar

 मंत्र  डल  से  परामर्श  करें  ate  एक  निश्चित  निर्णय  पर  पहुंच  कि  बया  उन्हें  निर्देश-पदों  को  सभा  को

 बताना  चाहिये  या  नहीं  श्रद्वा  उनका  मत  यह  है  कि  उन्हें  प्रगट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  क्यों कि

 अन्यथा  वे  सभा  को  बतायें  जाने  चाहिये  ।

 गजी  मैं  श्रापके  विनिर्णय
 को

 मानता  हूं  ।  किन्तु  मेरे  प्रशन  का  पहला  भाग  तो

 केवल be  है  कि  कया  कुछ  ऐसे  भी  उदाहरण  हुये  हैं  जहां  कि  लोग  अपने  पद  स्थानों
 को  बिना  किन्हीं

 य

 मूल
 म्रंग्रेज। में



 २५  १८४४
 )

 मौखिक  उत्तर  (axe

 आदेशों के  छोड़  कर  भाग  गये  हों  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  माननीय  मंत्री  इस  का

 दे  सकते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  प्रदान  इसमें  नहीं  जाता
 ।

 थी  स०  ला०  (Ere:  मंत्री  महोदय  को  इस  प्रश्न  सुचना  अकं  महीने
 — किये  चुकी  थी

 उस  उनको  यह  कहते  का  अधिकार  था  कि  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  बाद  को दूंगा ।  लेकिन

 उत्तर  देते  समय  उनका  यह  कहना  कहां  तक  सम्पूर्ण  है  कि  उनके  पात  सूचना  नहीं  है
 ?

 धरिया  महोदय
 :

 इस  पर  बहुत  बहस  हो  चुकी  है
 ।

 शारदा  मर्जों  :  मैं  यट  जानना  चाहती  हूं  कि  जब  तक  जांच  समिति  की  उप पत्तियां

 प्राप्त  नहीं  होती  तब  तक  उन  संदेहों  अथवा  भयों  को  दूर  करने  के  लिये  जिनका  कि  हमारी

 सशस्त्र  सेनाओं  पर  हानिकारक  प्रभाव  पड़  सकता  है  बया  कार्यवाही  तुरन्त  की  गई  मुझे  यह

 कहते  डु  ए  खेद  होता  है  कि  प्रभी  जबकि  यह  जांच  हो  रही  है  बहुत  सारी  अफवाहें  उड़ीं हुई  हैं  ।  मेरा
 विचार  हू  कि  सरकार  इन  भ्रफवाहों  को  रोकने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  तुरन्त  करने  का  विचार  करेगी  ।

 जी  बद्ावन्तराव  घ्  ण  :
 जब  तक  मुझे  यह

 न
 ज्ञात  हो  कि

 वे  प्रवाह  क्या  हैं  तब  तक  मैं  उनके

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  सकता  हूं
 ।

 श्रीमती  शारदा  फर्जी  :  सभी  प्रकार  की  अफवाहें  उड़  रहीं  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहती हूं  कि

 सरकार  क्या  तुरन्त  करने  वाली  है
 ?

 1  प्रत्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  कि  जांच  हो  रहो है  शरीर  लोगों  को  ny  ड  शिकायतें  हैं  कि  क्त
 के  प्रति

 छु
 ड  waged  के  गई  इसलिये  कया  सरकार  ने  उस  जांच  से  gat  किलो  व्यक्त

 के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  के  प्रदान  पर  विवार  किया  है  ?

 ag  :  अवश्य  जब  कभी  सरकार  के  ध्यान  में  कोई

 मामले  भाये  हैं  तनो  उन हे  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  आवश्यक  का यं वाहे  की  है  ।

 श्री  बड़े  :  मैं  यह  चहता हूं  कि  इनक्वायरी  स्टार्ट  होने  के  बाद  से  a  तक  कितने  वि

 सेज  को  एग्जासिन  किया  गया  है  के

 भ्रध्यक्ष  इज्ने  feta  में  नहीं  जाया  जा  सकता  कि  कितने  facarag  एवज  fart  हुये
 शर  किसने  क्या  कहा  ।

 मो  gata  क्या  हम  कम  से  कम  यह  जान  सकते  हैं  कि  कया  यह  जांच  बिल्ली

 घरेलू  रूप  की  हूंगी  अर्थात  यह  सदस्य  सैनिकों  के  हमारे  अपने  कर्मच/ रयों  तक  हों  सीमित  silt
 अथवा  श्रमिक  पौर  ee  aa  के  विचार  भी  लिये  जायेंगे  ?

 भी
 यदावन्तराव  we  मेरा  विचार  है  कि  यह  हमारी  भ्रपनी  ही  जांच  है  ;  यह  wea

 किसी

 से  परामर्श  लेने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  रघुनाथ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जनरल  कौल  की
 लगा us  लुक  स anh

 है  या  नदीं  ।  क्या

 इनक्वायरी से  इसका  पता  चल  है  ?

 wear  आपका  wa  क्या  है  ?

 नल  WAT
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 ~  कन  ~
 थी  रघुनाथ  fag:  एक  लाग  बुक  होती  है  जिसमें  जो  ast दिये  जाते  वे  लिखे  जाते हैं  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  जनरल  कौल  की  यह  लाग  बुक  मौजूद  है  या  गायब  हो  गयी  है  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम
 :

 श्रीमती  कोई  नाम  नहीं  लिये  जाने  चाहियें
 ।

 थी
 मुत्याल  राव

 :  इस  सवाल  का  उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 |

 झष्यक्ष  यह  कहना  तो  मिनिस्टर  का  प्रिविलेज  श्राप  कसे  बोलने  लगे  |

 fat  यदावन्तराव
 क

 मैं  इस  प्रश्न  को  सुन  कर  विस्मित  gar  क्योंकि  हमने

 लाग  बुक  के  न  होने  अथवा  उसके  खोते  के  सम्बन्ध में  कभी  कोई  शिकायत  waar  संदेह  भी  नहीं

 सुना ।

 कोलम्बो  में  चोरी  दूतावास  द्वारा  भारत  विरोधी  प्रचार

 T*SRR.  को  रा०  fito  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोलम्बो  में  चीनी  दूतावास  ने  एक  ऐसी  पुस्तिका  निकाली  है  जिससें  भारत  तथा

 उसके  प्रधान  मंत्री  को  बदनाम  किया  गया  है  ;

 (@)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कथित  पुस्तक  के  प्रकाशन  द्वारा  राजनयिक  शिष्टाचार  का  उल्लंघन

 हुआ  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने का  विचार  है
 ?

 कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  सिंह  )  ;  (a)  हां  ।  श्रीलंका  में  चीनी

 दूतावास  ने  हाल  ही  में  ma  नेहरू  फिलासफीਂ  alae  से  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  थी  ॥

 aft

 श्रीलंका  में  भारत  के  उच्च  saga  ने  चीनी  दूतावास  द्वारा  इस  पुस्तिका  प्रकाशन  में

 अ्रन्तनिहित  राजनयिक  शिप्टाचार  के  उल्लंघन  क  भ्रांत  तुरन्त  ही  श्रीलंका  की  सरकार  का  ध्यान

 खींचा  था  ।  इस  पुस्तिका  के  प्रकाशन  ate  वितरण  के  परिणामस्वरूप  भारत  सरकार  क्रो  जो  कोई

 आकुलता  हुई  उसके  लिये  श्रीलंका  की  सरकार  ने  अपना  खेद  प्रगट  किया  हैं  ।

 श्री  रा०  गि०  :  इस  पुस्तिका  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  पौर  वह  भारत  को  किस  प्रकार

 हानि  पहुंचा  रही  हैं  ?

 श्री  दिनेश  सिंहः  सारी  पुस्तिका  के  ब्योरे  बताना  मेरे  लिये  कठिन  है  ।

 पश्रिध्यक्ष  अन्यथा  हम  नहीं  चाहते  कि  वे  प्रकाशित  हों  ak  लोग  उन्हें

 हमें  उनके  लिये  यहां  क्यों  पुछना  चाहिये

 fait  रा०  गि०  दुबे  :
 क्या  श्री  लंका

 की
 सरकार  ने  इस  पुस्तिका  के  प्रकाशन  को  रोकने  के  लिये

 art  कोई  are  कदम  उठाये  हैं  ?

 जी  दिनेश  सिंह  :  श्रीलंका  की  सरकार  ने  यह  बात  सम्बंधित  राजनयिक  दूत मण्डल  के  ध्यान

 में  लाई  है  प्रौढ़  प्रार्थना  की  है

 reas  ऐसा  कदम  उठाया  जा  सकता  च्  परिचलन  रोक  दिया जा  सकता

 मूल  अंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर  श्पदेहै न  १८८४

 दिनेश  मैं  बात  रहा  था  ।  उन्होंने  सम्बन्धित  राजनयिक  दूत मण्डल  को

 सूचित  किया  है  कि  इस  कार  की  पृस्तिकापें  परिचालित  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  श्री  तिरुमल राव  |

 श्री  तिरुमल  राव  मेरे  बदन  का  उत्तर  मिल  गया  है  ।

 श्री  हंस  बुरा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  watt
 “

 मोर

 or  मिस्टर  नेहरूज़  फिलासफी  व  एक  बेहूदी  तथा  अपमानित  पुस्तिका  क्या  श्रीलंका  की

 सरकार से  यह  मालम  कर  लिया  गया  है  कि  उन्होंने  इस  पुस्तिका  के  केवल  परिचालन  को  ही

 नहीं  बन्द  कर  दिया  है  भ्रपितु  उन्होंने  सम्बन्धित  दल  से  यह  भी  कहा  है  कि  वह  श्रीलंका  के

 उन
 स्थानों

 से  इस  पुस्तिका को  वापस  ले  ले  जहां  कि  वहू  परिचालित  की  गई

 pau  दिनेश  सि  वह  हरनेक  लोगों  को  भेजी  गई  थी  ।  श्राप  इसे  उन  अनेक  लोगों

 से  किस  प्रकार  वापस  ले  सकते हैं  जिन्हें  कि  यह  पुस्तिका  भेजी गई  थी  ?  यह  कठिन है  ।

 पी  हाजी  :  क्या  सरकार  ने  एक  sfc  पुस्तिका  निकालने  शौर  उस  पुस्तिका

 में  एक  प्रतिरोधी तक  देने  तथा  उसे  श्रीलंका में  परिचित करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  हैं
 ?

 श्री  दिनेश  सिंहः  पुस्तिका  इतनी  श्रपभाषित  है  कि  उसका  खण्डन  करने  वाली  एक

 पुस्तिका  निकालना  बहुत  कठिन  है  तथा  अधिक  वांछनीय  नहीं  परन्तु  हमने  जो  पुस्तिका  निकालो

 है  उसमें वे  सब  बातें  झरा  गई  हैं  जो  कि  चीनी  पुस्तिका में  कही  गई  हैं  ।

 विश्वविद्यालयों में  प्रतिरक्षा  विज्ञानों  का  उच्च  पाठयक्रम

 +

 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 डा०  लकष्मीमलल  सिधि वी

 rev  श्री  यशपाल fag

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  के  किसी  विश्वविद्यालय  में  प्रतिरक्षा  विज्ञानों  और  युद्धकल  सम्बन्धी

 कोई  उच्च  पाठ्य-क्रम  प्रारम्भ  करने का  कोई  प्रयास  किया  जा  रहा है  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 पप् रात रक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्रो  (att  रव रात या  )  जी

 नहीं

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीमन्  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  ate  बता  दूं  कि  उन  विश्वविद्यालयों  तथा  कुछ  प्राविधिक

 avant  जो  कि  इन  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  झ्नुसन्थान  करत ेहैं
 जो  कि  प्रतरिद्षा

 के  लिये  भारी  महत्व के  सहायक  भ्र तु दान  देने  की  एक  है

 ६६. |  हरि  विष्णु  कामत
 :  पहले भाग  का  उत्तर  है  जी  नही ं”  कौर  फिर  कुछ

 ऐसी
 बात  कहते  हैं  जिससे

 भिन्न
 ही  FAT  बनता  है

 ।
 _  ee  a

 पेज
 में  _
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 इसीलिये  बाद  के  उत्तर  को  ठीक  माना  जाना  चाहिये  ।

 त्रों  हरि  विष्णु  कामत  :  आपके  मार्गदर्शन  के  लिये  धन्यवाद  ।  क्योंकि  आधुनिक

 युद्धकल  शरीर  से  भ्रमित  बुद्धि  का  मामला  है  कौर  नेफ़ा  में  हाल  की  भगदड़  के

 क्या  सरकार  6 @  we

 meat  सौंदर्य  :
 क्या  माननीय  मंत्री  को  इन  बातों  का  उत्तर  देना  होगा

 ?

 tat  हरि  fae  कामत  उस  एष्ट  कमी  के  बिना  प्रश्न  स्पष्ट  ही  नहीं  होगा  ।  क्या

 सरकार  ने  इस  मामले  पर  पर्याप्त  कौर  गंभीर  विचार  किया  है  शरीर  देश  के  कम  से  कम  बड़े बड़े

 विश्वविद्यालयों  में  तो  प्रतिरक्षा  विज्ञान  के  उच्च  पाठ्यक्रम  खोलने  का  निर्णय  किया  है  ake

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 1.0  wat  :  हैदराबाद  में  एक  ह  आराफ़  लैण्ड  एण्ड  एयर  वॉरफ़ेयर  है  जहां

 भ्र वि कारियों  को  युद्धकल  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 जो  ि 2. अ ः ि भूल  fog  कामत  :  कया  या  तो  सशस्त्र  सैनिकों  के  श्रविकारियों  को  वधवा  प्रत्य
 सक्षम

 व्यक्तियों  को  विदेशी  मित्र  राष्ट्रों  में  सैनिक  विज्ञान  का  अध्ययन  करने  के  लिये  भेजने  का

 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 नो  रघु रा मेघा  :  कभी  कभी  हमारे  अधिकारीगण  राष्ट्रमंडल  सम्मेलनों  तथा  dal

 में  भाग  लेते  हैं  जहां  wa  योग्य  अधिकारियों  से  उनका  संपर्क  होता है  यह  are  कभी  तक

 बनाकर ख  जा  रहे  हैं

 महोदय  :  उनका  विशेष  प्रश्न  यह  था  कि  हमारे  लोगों  नवयुवकों

 इन  विदेशों  में  उच्च  विज्ञान  विषयों  का  झ्रध्ययतन  करने  के  लिये  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 भी  रघुरामेंपा  :  यदि  यह  वैज्ञानिक  fayat  में  न्  अध्ययन  करने  का  ser  तो

 हम  अपने  वैज्ञानिकों  को  उच्च  पाठ्यक्रमों  अध्ययन  करने  के  लिये  विभिन्न  देशों  में  ०५, भज' ते

 हैं  ।

 त्री  हाजी  :  क्या  किन्हीं  विश्वविद्यालयों  ने  इस  योजना  के  लिये  arpa  प्रतिक्रिया

 दिखाई  है  और  यदि  तो  कितनों  ने  ?

 14.1 |  रघुरामेया  :  लगभग  बीस  विश्वविद्यालयों  शादी  ने  हमें  उत्तर  दिये  हैं  श्र  हम  हरनेक

 aprarat  की  जांतव  कर  रहे  हैं  परन्तु  वास्तव  में  हमने  दो  विद्व/वेद्यालयों  की  कुछ  समस्यायें

 पहले  ही  सौंप  दी  पहला  रुड़की  विश्वविद्यालय है
 तथा  gau  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ॥

 श्री  थयदापाल  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  इसी  आदरणीय  सदन  में

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  ने  २२  फ़रवरी  को  क्वेस्टियन-श्रावर  में  यह  माना  था  कि  हमारे  पास

 इतनी  राइफ़लें  नहीं  हैं  कि  हम  यूनिवर्सिटी  में  ट्रेनिंग  दे  सकें  ?
 यदि  तो  ag  कमी  किस

 हद  तक
 हरो

 at  गई  है  ?

 yas  ada  में



 २५  १८८४  (TH)  मौखिक  उत्तरों  sR

 mera  मह् दो दब  :
 ag

 तो
 श्रलाहूरा  स्कूल  है  ।'

 डा०  Fo  ला०  ब  क्या  हमारे  कुछ  प्रतिभाशाली  अधिकारी  विदेश  भेजें  गये

 हैं  ताकि  जब  वे  वापस  art  तो  उपयोगों  सिद्ध  हों  ale  इसी  प्रकार  के  पाठ्यक्रम  भारतीय

 विद्यालयों  में  खोले  जा  सकें  ।

 16.1]  रघु राम या  :  मेंने  पहले  ही  बताया  है  कि  हमारे  कुछ  वैज्ञानिक  विदेशों  में

 युक्ति  पर  हैं  और  aharae  ग्रध्ययन  कर  रहे  हैं  |

 1४३४.  श्री  दो०  धूप  वर्मा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तरी  सीमा  पर  प्रतिरक्षा  संभरग  बनायें  रखते  के  लिए  रूस  से  ake  अधिक

 हेलोकोप्टर  खरीदने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  कितने  हेलिकॉप्टर  खरीदने  का  विचार  है  ;  कौर

 आजकल  प्रस्ताव  किस  झ्र वस् था  में  हूं  ?

 पजितिरक्षा  संचालक  में  STITT  to  रा०  कुछ  हेनीकोप्टसं

 खरीदने  के  लिये  रूपो  प्राधिकारियों  को  हाल  ही  में  कर पा देश  दियें  गये  हैं  ।

 संख्या  तथा  अन्य  ब्यौरा  बताना  लोकहित  में  नहीं
 a
 Qt  4

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नौ  दी०  चं०  शर्मा  हेलिकॉप्टर  की  संख्या  में  भारत  को  wey  fTAz  बनाने

 के  लिये  नया  प्र  यत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?  क्या  भारत  के  किसी  कारखाने  में  हम  हेलिकॉप्टर

 का  निर्माण कर  रहे  हैं

 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रय
 we  ज्
 Au  श्रलाउट्रे

 कोप्टर  का  निर्माण  करने  हमारी  एक  योजना  है  ।.

 Cua  a.  >
 fat  दही  चे  wat  किस

 समय  हमारे  पूर्ण  सु
 SIT  हलों  alee  हवा  में

 उड़ने  लगेंगे  ?

 मो  हम  एक  फ्रांसीसी  सारे  से  समझौता  वार्ता  कर  रहे  हैं  ae  स्वा
 भाविक

 है  कि  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।  wit  इसी  समय  निश्चित  तिथि  बताना  मेरे  लिये  बहुत  कठिन

 pata  शारदा  मकर्जों च्े  यह  रूपी  हेलिकॉप्टर  tar  ही  है  जैसा  कि  एक  एम०

 ao  ४
 है  जिसे  लाख में  विवश  होकर  नीचे  उतरना  पड़ा  था  ।  क्योंकि  अपेक्षित  ऊंचाई  पर

 ae  नहीं  जा  सका  ।

 मंत्री  यशवंतराव  :
 मेरा  विचार  है  कि  यह  देता  ही  है

 ।  परन्तु

 एक  अकेली  दुर्घटना  के  आधार  पर  ही  aa  निष्कर्ष  निकाल  लेना  ठीक  नहीं  ।

 Tat  stat  में
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 fat  शिवाजी राव  हूँ  देशमुख  :  क्या  हेलिकॉप्टर  ए०  एन०  १२  को  निर्माण  करने

 का
 सोवियत  संघ

 का
 कोई  प्रस्ताव  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय
 के  पास है

 ?

 रघुरामेया  :  जी  ,  नही ं।  एं०  एन०  १२  हेनोफोप्टर नहीं  है  ।

 त्री  शिवाजीराव  wo  देशमुख  मैं  नहीं  समझ  सका  ;  क्या  कोई  प्रस्ताव  था  शौर  उसे

 रद्द  कर  दिया  गया
 अथवा  कोई  प्रस्ताव  ही  नहीं था  ?

 श्री  cata:  मैंने  कहा  था  कि  To  एन०  १२  एक  हेनोकोप्टर  नहीं  है  ।

 part  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  अ्रलाउ  जिसका  किसी

 तई  योजना के  अधीन  उत्पादन  करने का  प्रस्ताव  नौसेना  की  दा  [  टुकड़ी  के  प्रयोग  के  लिये

 है  भ्र ौर  उत्तरी  सीमा  प्रदेशों  FSA  उड़ान  भरने  के  लिये  नहीं  ?

 fat  रघु राम या  :  प्रत्येक  हेलीकॉप्टर  की  अपनी  अपनी  अलग  विशेषतायें  होती  है  ।  इसਂ

 मामले
 मैं  यह  नहीं  समझता  कि  यह  केवल  समुद्री  युद्ध  के  लिये  ही  है  ।

 श्री  भक्त  इस  बात  में  कहां  तक  तथ्य  है  कि  अरब तक  fatal से  जो  हेलिकॉप्टर

 जाए  वे  बहुत  ऊंचाई तक  नहीं  उड़  जिस  की  वजह से  वे  निष्फल  हो  जाते हैं
 ?  रूस

 सरकार  से  जो  बातचीत  की  जा  रही  क्या  उस  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  है  कि  वहाँ

 से  ऐसे  हेलीकाप्टर  मंगाए  जो  कि  wares  बींस  हजार  फीट  तक
 उड़ान  कर

 सके ं?

 श्री  यदावन्तराव  चह्वाण :  यह  सच  नहीं  है  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  सारे  हीਂ  हैली  कोप्टेव

 उप  ऊंचाई  तक  जाते  हैं  ।
 यह  कहना  सही  नहीं

 है  किये  किसी  काम  के  नहीं

 ara  फिल्स  संस्था

 *vay.  श्री  विभूति  fas  क्या  सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री  LE  १८६२

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २४६  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाल  feat  संस्था  कार्यक  fot  परिषद्  ने  उत  तीन  सरकारी  ata

 कारियों  द्वारा  पेश  की  गई  उप  रिपोर्ट  कीः  जांच  कर  ली  है  जिन्होंने  समिति  के  विभिन्न  पहलुओं

 की  जांच  के  बाद  दी  थी  ;  श्र

 यदि  तो  इस  सामने  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 सुचना  धौर  प्रसारण  azar  में  उपमंत्री  हाम  :  बाल
 संस्था

 की  कार्यकारिणी  परिचय  ने  सरकारी  श्रषिका/रयों  की  निपटा  पर  विचार  कर
 लिया  है  ।

 ay
 (a)  इस  विवार  के  श्रुति  करवाई  संस्था  की  कार्यकारिणी  परिषद्  को  करनी  है

 झर  यह  मालूम  gar  है  कि  कार्रवाई  को  जा  रही  है  |

 मैं यह  जानना  चाहता हूं  कि  उन  रिपोर्टों  की  मुख्य  मुख्य  बातें श्री  विभूति  मिश्र

 कौन  सी  हैं  प्रौढ़  उन  पर  किस  तरह  से  aaa  किया  जायेगा  |

 श्री  हाम  नाव  :  अधिकारियों  ने  जो  रिपोर्ट्स  दी  उमसे  मालूम  होता  है  कि  एक  तो  जो
 ा
 ए

 एकाउंट्स
 वगेरह

 रखने  के  तरीके  उनमें  बहुत  कमियां  थों  और  स्टाक  रजिस्टर
 es  ia

 ि, शह लजज  ी वग्र रह

 तु  ५  नः

 मूल  भ  aye गजी  में



 रे  १८५४  क

 की
 ठीक  तरीकें  से  नहीं  रखे  गए  थे  ।  इसके  अलावा  जेनरेल  सेक्रेटरी साहब  की  जितनी  crag

 वह  उन  से  ज्यादा  पावज़ें  इस्तेमाल  करते  थे  |

 थी  विभूति मिश्र
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  लेखे  में  जो  गड़बड़  उसमें  कितने

 के  गोल-माल  लगाया  गया  है  ?

 थ्री  शाम नाथ
 :

 यह  कहना  तो  बड़ा  मुश्किल  है  कि  उस  बेकायदगी  की  वजह  से  कितना

 था  ।

 ware  हर वानी  क्यो  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  बाल  फिल्म  संस्था  की

 कार्यकारिणी  समिति  ही  संस्था  की  व्यवस्था  के  लिये  उत्तरदायी थी  ate  क्या  इसਂ  संस्था

 के  लिये  इस  कार्यकारिणी  को  हटा  कर  दूसरी  कार्यकारिणी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 fat  दाम नाथ  :.  यह  कहना तो  बहुत  कठिन है  कि  कार्यकारिणी  परिषद् ही  इन  सब

 झनियमितताश्ं  के  लिये  उत्तरदायी  थी  ।  उन्होंने  उन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया

 है  जो  हमारे  arma  ने  उन्हें  दिये  हैं  aa  हम  यह  देखेंगे  कि  अधिकारियों  के  प्रतिवेदन  पर

 कार्यकारिणी  परिषद्  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  कहां  तक  संतोषजनक  है  ।

 सौजम्बीक  से  भारतीयों  का  वापस  जाना

 +

 श्री  प्र०  र'०  चक्रवर्ती :

 1 |  gard  हुसना

 sl  स०  ै: ह  सामन्ती

 श्री  ब०  Fo  दास

 श्री  म०  ला०  दीवार

 |  श्रीमती  साबित्री  निगम

 ध्  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 श्री  ada  सिंह  सिद्धान्त
 :

 थ्री  विभूति  मिश्र  :

 श्री  यश्पाल सिह  :

 थ्री  बि दान चन्द्र  सेठ

 थ्री  हेम॑  बुरा  :

 थ्री  प्र०  पहुंच  बचा

 श्री  औंकार  fag  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 T*RoRE  श्री  बड़े
 श्री  रघुनाथ  fag  :

 थ्री  भागवत  ध्राजाद

 थ्री  वक्त  दयोल :

 श्री  मुहम्मद  इलियास :
 थ्री  द्वारका  दास

 पुतुल  अंग्रेजी  में

 gris  (Ai)  1.3  32.
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 श्री  पु०  ०  पालक

 |  थ्रो  महेश्वर  नायक :

 श्री  दो०  च्०  फार्मा  :

 थ्री  प्र०  कण

 श्री  प्र  कु०  घोष  :

 |  श्री  गो०  मिलती  :

 श्री  पमचर्द्र  मलिक :

 थी  दा०  ना०  चतुर्वेदी  :

 |
 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद :

 श्री रास  सेवक  यादव :

 |  श्री  नदियां :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  पुर्तगाली  बस्ती  मौजम्बीक  से  कितने  भारतीय  राष्ट्रजन  भारत  पहुंच गये  हैं  कौर  कितने

 शर  जायेंगे  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  मौजम्बीक  में  भारतीयों  की  सभी श्रास्तियां जब्त  कर  ली  गई  हैं

 कौर  वापस  ग्रा  वालों  को  जेब-खर्च  के  लिए  थोड़े  से  धन  के  अलावा
 ae  धन

 लाने  की  अनुमति  नहीं

 दी  गई
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  मौजम्बीक  से  लगभग

 २३००  व्यक्ति  भारत  पहुंच  गये  हैं  ।  प्रभी  वहां  लगभग  ३००  व्यक्ति  रह  गये  हैं  शर  उनके

 अप्रैल  में  भारत  पहुंचने  की  सम्भावना  है  ।

 हां  ।  भारतीय  राष्ट्रजनों  की  सम्पत्तियां  तथा  आस्तियां  aa  भी  जब्त  की
 जा  रही

 भारत  सरकार  तथा  पुर्तगाल  के  बीच
 जो

 gat  था  उसमें यह  परिकल्पित  था  कि  भारतीय

 राष्ट्र जनों को  उनकी  उनकी  सम्पत्तियों  की  बिक्री  का  मूल्य  तथा  प्रति  व्यक्ति  २००

 पौंड  तक  भारत  वापस  लाने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।  पुतंगाली  अधिकारियों ने  करार
 को

 क्रियान्वित नहीं  किया  है  ।

 fa  प्र०  चक्रवर्ती  :  उन  जब्त की  गई
 आस्तियों  को

 छुड़ाने  तथा
 उनके  लिये  प्रतिकर  वसूल

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  दिनेश  सिंह
 :

 हम  इस  प्रयोजन  के  लिये  पुर्तगाली  सरकार  पर  संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकार

 के  माध्यम  से  दबाव  डाल  रहे  हैं  |

 श्री  प्र०  ०  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  भारतीय  निवासी  वहां
 ब

 बराबर

 कई  पीढ़ियों  से  रह  रहे  क्या  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  यह  कहेगी  कि  वह  को  उनके  साथ

 मानवोचित  व्यवहार  करने  के  लिये  तथा  न्याय  करने  के  लिये  प्रेरित  करे  ।

 fort  दिनेश  सिंह
 :

 इस  समय  हम  इस  मामले  पर  संयुक्त  अरब  गण  राज्य  सरकार  द्वारा  बातचीत

 कर  रहे  हैं  ।

 ait  में
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 प्री  सुबोध  माननीय  मंत्री  ने  ait  यह  बताया

 ol
 लगभग  ३००  भारतीय

 स्वदेशी  वापस  लौटने  हैं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  बहुत  से  भारतीय  हैं
 जो  कि  स्वदेश  वापस

 खाने
 के

 लिये  टिकिट  नहीं  खरीद  कौर  यदि  तो  सरकार  टिकिट  खरीदने  में  उनकी  सहायता  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है  |

 दिनेश  क्योंकि  पुर्तगालियों  ने  आस्तियां  जब्त  कर  ली  कुछ  लोगों  को  टिकिट

 खरीदना  कठिन  हो  गया  कौर  उन  मामलों  में  हम  टिकिट  खरीदने  में  उनकी  सहायता  करते  हैं  |

 सावित्री  निगम  :
 क्या  भारतीयों  के  वे  बच्चे  जो  कि  वहां  पैदा  हुए  थे  पुर्तगाली  सरकार

 द्वारा  छीन  लिये  गये  हैं  ?

 pat  दिनेश  सिंह
 :

 मेरा  बिचार  है  कि  वे  छीने  नहीं  गये  ।  प्रदान तो  यह  उठा  कि  क्या  gate

 उन्हें  पु तंगा ली  राष्ट्रीयता  दे  सकेंगे  प्रिया  क्योंकि  जो  भ्रांति  उन्होंने  जारी  की  अर्थात्

 श्राज्ञप्ति  संख्या  ४४४१६,  उसमें  उन्होंने  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  पु तें गाल  में
 पैदा  हुए  बच्चों

 को  पुर्तगाली

 राष्ट्रीयता  देने  को  मना  किया  है  ।  बाद  में  पुर्तगाली  सरकार  के  डिप्लोमा  द्वारा  उनको  पुर्तगाली

 यता  दे  दी  गई  परन्तु यदि  उनके  माता  पिता  वापस  रहे  हैं  तो  बच्चे  भी  वापस  रहे  हैं  ।

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  यह  तथ्य  है  कि  जो  भारतीय  निवासी  मुजाम्बिक  से  श्राए  उन्होंने

 बताया  है  कि  उन  के  प्रति  बड़ी  निर्दयता  का  व्यवहार  किया  गया  था  ?

 att  feta  सिंह
 :  जी  उन  को  जब  वहां  पर  इंट्नेमेंट  में  रखा  था  तब  बर्ताव  उन  के

 साथ  wear  नहीं  किया  गया  था  ।

 पीस स०  चं०  सामन्त
 :

 क्या  स्थावर  सम्पत्ति  के  लिये  किसी  प्रतिकर  की  भी  मांग  की  गई  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :
 स्थावर  सम्पत्ति

 ही  तो
 जब्त  कर  ली  गई  है

 और
 हम  उसे  छोड़  देने

 के  लिये  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्या यह  सच  जेसा कि  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  ear  था  कि  इन

 दरबारियों  में  से  कुछ  ने  इस  आधार  पर  कि  गोधरा  में  भारतीय  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  ही

 उन्हें  गया  उस  सम्पत्ति  के  लिये  जो  कि  वे  पुर्तगाल  में  छोड़  हैं  भारत  सरकार  से

 प्रतिकर  मांगा  है
 ?

 श्री  दिनेश  मुझे  यह  ज्ञात नहीं  कि  ऐसा  कोई  प्रतिकर मांगा  गया  था  ।  यहां  हमारे
 ध्यान

 में
 लाया

 गया
 था  हम  से  पुर्तगाली  सरकार  पर  दबाव  डालने  की  प्रार्थना  की  गई

 थी  ।

 श्री ही०
 चे  wat  :

 क्या  eee  स्वदेश  लौटने  वाले  व्यक्तियों से  भारत  सरकार को  उनके

 इस  देश  में  पुनर्वास  में  सहायता  करने  के  लिये  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 श्री  दिवेश  सिह  :  कौर इस  मामले  पर  गुजरात  सरकार  के  साथ  चर्चा  की  जा  रही

 है  जिस  राज्य  के  कि  यह  शभ्रधिकांश  व्यक्ति हैं  ।

 श्री  बड़ें  :.  क्या  प्रापर्टी  का  कोई  इवेल्यूशन  डे  है  क्या  यह  सच  है  कि  तीन  करोड़  की

 प्रापर्टी है  ?
 जो  बच्चे उनके  बारे  में  ड्राप  के  पास  क्या  कोई  फिगर  कि  कितना  उनका  नम्बर  है  ।

 प्रेस
 में  यह  छपा  था  कि  काफी  बच्चे  वे  वहां  छोड़  जाए  हैं  तथा  तीन  करोड़  की  प्रापर्टी  उनकी  वहां

 थी  ।

 मूल  मं प्रे जी
 में
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 tet  विनेश  सिंह
 :

 बच्चों  को  लाने  न  दिया  गया  हो  या  कोई  तकलीफ  की  वात  हुई  ऐसी

 बात  हमारे  नोटिस  में  नहीं  ars  है  ।  जो  वहां  से  are  उन्होंने  जो  तखमीना  दिया  उसके  हिसाब

 से  प्रापर्टी  तीन  करोड़  से  बहुत  ज्यादा  कोई  सात  करोड़  के  करीब  है
 |

 श्री  हेम  श्रीमती  सावित्री निगम  के  प्रश्न  से  एक  wet  क्या  मैं  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मोजाम्बीक  से  स्वदेश  वापस  भेजे  हुए  इन  भारतीय
 जनों  में  से  कुछ  को  उनके  बच्चों  से  अलग  कर  दिया  गया  है  जो  बच्चे  कि  gd  विधियों

 के  अनुसार  पु तंगा ली  बच्चे  यदि  तो  क्या  समस्या  का  यह  पहलू  गुलेल  सरकार  के  ध्यान  में

 लाया  गया  है  प्राण  उसका  उपाय  खोजा  गया  है  ?

 पत्री  दिनेश  शब्द  एक  सामान्य  शब्द  बच्चा  २५  वर्ष  का
 भी  हो

 सकता  है  भ्रमणा  यह  छोटा  बच्चा
 भी  हो  सकता  है  ।  हमें  कोई  ऐसा  मामला  मालूम  नहीं

 gat  है  जिसमें  पुर्तगालियों  ने  sagan  बच्चों  को  रख  लिया  हों  |

 pat  हेम  बरुआ  क्या  कृपया  श्राप  जांच  करेंगे
 ?

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री
 :

 मुजाम्बिक  से  जो  लोग
 लौट

 कर  जाये  हैं  कौर  उन्होंने
 जो

 परेशानियों
 का

 विवरण  दिया  उसमें  क्या  उन्होंने  कुछ  उपाय
 भी

 इस  प्रकार  के  सरकार  को

 किये  हैं  कि
 इस

 प्रकार  के  उपाय
 यदि

 काम  में  लाये  जायें
 तो

 यह
 कठिनाई  जल्दी  हो  सकती

 यदि
 तो  उसके  लिए  कया  व्यवस्था

 की
 जा  रही  है

 ?

 श्री  दिनेश  fag:  कोई  खास  उपाय  तो  उन्होंने  नहीं  बताये  हैं
 ।

 यह  उन्होंने  कहा  है  कि

 हमें  कोशिश  करनी  चाहिये  पुर्तगाल  सरकार  से  ताकि  यह  मामला  जल्दी  से  जल्दी  तय  हो  जाए  |

 चोटियों के  द्वारा  सामान का  लौटाया  जाना

 श्री  मत el
 SZ,

 Lat
 भागवत  झा  आजाद  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  चीनियों  ने  दर्रांग  जोंग  में  एक  भारतीय  अ्रसैनिक  दस्ते  को  भारतीय  सैनिक  सामान

 लौटायें  जाने  के  अवसर  पर  फिल्म  ले  लिया  था  ;  फिर

 क्या  भारतीय  wale  दस्ते  ने  उसका  फिल्म  बनाये  जाने  पर  आपत्ति  की  थी  ?

 ह... कलन 11 वंद  दिक-कार्यो  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  हां  ।

 दस्ते  की  इच्छा ग्र ों  के  विरुद्ध  ही  फिल्म  लिया  गया  था  ।

 श्री  भक्त  दीवान  दरांग  ढोंग  में  चीनी  अधिकारियों  ने  हमारे  भ्र सैनिक  कर्मचारियों  को

 जो  सामान  दिया  यह  कहा  जाता  है  कि  वह  बिल्कुल  बेकार  था  ।  तब  फिर  चीनी  अधिकारियों

 द्वारा  उसका  फिल्म  लियें  जाने  का  क्या  कारण  था  ?

 श्री  दिनेश  fag  :  जाहिर  है  कि  उन्होंने
 प्रापेगंडा

 के
 लिए  यह  फिल्म

 खींचा  |

 मूल
 wast  में
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 थी  भक्त  ददन :  क्या  यह  बतलाने  की  कृपा  की  जाएगी  कि  किस  तरह  का  सामान  था

 जो  उन्होंने  वापिस  किया  है
 ?

 उसका  बया  मूल्य  था  ate  कितना  सामान  अब  भारतीय  सेना  के  उपयोग

 में  रा  गया

 श्री  दिनेश सिह  :  मेरा  ऐसा  ख्याल  है  कि  इसके  बारे  में  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  यहां

 कुछ  जिक्र  किया  था  ।  मैं  इस  वक्त  उसकी  डिटेल्स  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  ज्यादा  तर  उस  में  स्माल

 झाम्स  थे  att  कुछ  बड़े  भी  थे  ।  ज्यादातर  जैसा  कि  कहा  गया  है  भ्रमणी  हालत  में  नहीं

 भ्रनसर्विसेबल थे

 त्रि  त्यागी
 :

 कया  सरकार  यह  मानती  है  कि  प्राचीन  सैनिक  गतियों  के  चके  आयुधों की

 ऐसी  डिलीवरी  शत्रु  से  तब  तक  नहीं  ली  जाती  जब  तक  कि  वह  सन्धि  अथवा  विराम  सन्धि

 कीं  किन्हीं  शर्तों  के  अनुसार  न  हों
 ?

 सरकार  ने  इस  ढंग  में  दत्र  को  aa  को  वापस  लेने  के

 लिये  भ्रपने  लोगों  को  अनुमति  किस  प्रकार  दी
 ?

 fat  दिनेश  सिह
 :

 यह  सैनिक  सामान  शत्रु  ने  एक  ही  स्थान  पर  एकत्रित कर  रखा

 था  ।  यदि  हमने  उसे  नहीं  लिया  होता  तो  वह  गलत  हाथों  में  वितरित  कर  दिया  गया  होता

 उसका  दुरुपयोग  हो  गया  होता  ।  हमने  केवल  उस  पर  श्र  शिकार  किया  ताकि  उसका  दुरुपयोग न  हो  ।

 पश्  to  ना०  चतुर्वेदी  :
 हमारे  सेना  के  प्राधिकारी इन  हथियारों  शादी  को  वापस  लेने

 को  क्यों  सहमत  हो  गये  जब  यह  स्पष्ट  था  कि  यह  चीनियों  द्वारा  केवल  प्रोपेगंडा  करने  के

 उद्देश्यों  से  ही  किया  जा  रहा  है  हमको  केवल  जंग  लगे  य ष्घ्  आदि  लौटाये  जा  रहे  हैं
 ?

 पूंभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  बता  दिया गया  है  ।

 प्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  सरकार
 को

 यह  ज्ञात  है  कि  वापस  जाते  हुए  चीनियों  के  स्थानीय

 ख़ादिम जाति  के  लोगों  के  साथ  भाई  चारे  के  व्यवहार  के  दृष्यों  के  चित्र  कुछ  भारतीय  पत्रिकाओं

 झर  साप्ताहिक  पत्रकारों  में  निकले  यदि
 तो

 वें  प्रेस  इनफारमेदान ब्यूरो  अथवा

 अन्य  किसी  सरकारी  श्रेणीकरण  द्वारा  उनको  दिये  गये  थे  ?

 प्री  दिनेश  सिंह
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  यह  थे  लगा  रहे  हैँ  कि  हमने  यह  चित्र  दिये  थे
 ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  के  स्थानीय  ofan  जाति  के  लोगों  के  साथ  भाई  चारे

 के  व्यवहार  के  जब  कि  वे  उस  क्षेत्र  से  जा  भारतीय  में  सचित्र  साप्ताहिक

 पत्रिकाओं  में  ate  सचित्र-पत्रिकाओं में  निकले  हैं  ।  यदि  सरकार ने  यह  चित्र  प्रकाशन  के  लिए

 दिये  हैं  तो  उसने  ऐसा  क्यों  किया  है  ?  इसका  लोगों  पर  भयंकर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  लोग  वहां

 हंसते  मुस्कराते  हुए  तथा  चीनियों  से  हंसी  ठट्टा  करते  हुए  दिखाये  गये  हैं  ।

 at  हेम  बचपना
 :
 लड़कियों के  साथ  नाचते  हुए

 महोदय
 er

 उन्होंने  एक  प्रश्न  पूछा  है
 ।

 परन्तु  घह  यहां  संगत  नहीं  है
 ।

 यह  प्रदान
 तो

 शास्त्र  को  वापस  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 यह  तो  फिल्म  लेने  के  बारे  में  है  ।

 महोदय :  सैनिक  सामान  को  वापस  लौटाये  जाने  की  फिल्म  लेने  के  बारे  में  ।

 पंथी  हरिविष्ण कामत  ।  लगभग  उसी  समय  og  चित्र  भी  लिये  गये  थे  ॥

 वर  कि

 Lis  अंग्रेजी  में
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 इग्  Rae:  ee

 हरि  विष्णु  कामत
 :  a  ee

 ग्रध्यक्ष  महोदय :  मेरा  विचार  है  कि  यह  सुसंगत  नहीं है
 थि

 श्र  त्यागी  :  किसके  areal  के  ग्रीन  यह  सैनिक  सामान  वापर  या  गया  था ?

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति ।  मैं  ने  श्री  त्यागी  को  प्रश्न  के  लिये  अनुमति  नहीं

 दी  थी  ।
 मैंने  श्री  रामेश् वरा नन्द  से  प्रदान  पूछने  के  लिये  कहा  है  |

 श्री  रामेदवरानन्द  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  भारत  में  चीन  से  उसके  eas

 हैं  प्रौढ़  ate  wat  कितने  ara  हैं  ?

 श्रेय  महोदय :  यह  दूसरा  सवाल  है  ।

 tot  त्यागी  :  यह  निर्णय  किस  स्तर पर  लिया  गया  समय सा  तिया  गया  था

 र  वापस  लेने  के  लिये
 दस्ते

 का
 निश्चय  किया

 गया  था
 कौर  ऐसी  सब्

 सब
 बातें  थीं

 ।  ag  निश्चय

 के  किस किया  गया  था  कि  कितने  लोग  सामान  वापस  लेंगे ।  मैं मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  स्तर  पर

 निर्णय
 लिया  गया  था  ?

 rs
 नमी  दिनेश  सिंह  :  निगम  सरकार  का  है  ।  यह  कहना  कठिन  है  कि  यह  किस

 स्तर
 ve  लिया

 लि

 faite  बरुआः  इस  भारतीय  सैनिक  सामान  को  चीनियों  से  वापस  लेने  के  लिपे  एक

 असैनिक  दस्ता ही  क्यों  दरांग जंग  में  जा  गया  था  ?  क्या  यह  इसलिये  था  क्योंकि  चीनी
 यह

 नद्दी

 नव
 हते

 कि  नेफ़ा  में  किलो  भो  स्थान  पर  हमार ेसैनिक  कर्मचारी  हों ?

 pat  दिनेश  fag  जे  पा कि  मैंने  बताया  इसे  वापस  लेने  में  सारी  बात  यह  देखन

 सामान  किन्हीं  गलत  हाथों  में  न  चला  जाय  ।  हमारे  प्राधिकारी  वहां  जा  vs

 f  wera  महोदय  :
 व  कह  रहे  हैं  कि  हमारे  अ्रतै।,नक  व्यक्ति  वहां उस  सामान  को  लेने

 गये  |  इसका  क्या  कारण  है  कि  सेना  ने  यह  सामान  वापस  नहीं  लिया  wiz  केवल  झ्र सैनिक  लोग  वहां

 त्यागी  क्या  यह  सहायता  के  रूप  में  लिया  गया  at?  क्या  यह  सहायता  थी  ?

 मी  दिनेश  सिंह
 :

 कयोंकि  हम  वहां  नक  प्रशासन  का
 विस्तार

 कर  थे  झर  लोग

 aal जा  रद्द  थ  हमने  सोचा  था  कि  वहू  उसे  वापस  लेने
 के  लिये  सर्वोत्तम  लोग  थे  ।

 यौगिक  इकाइयों  का  द

 स नद  किया  जाता
 क

 दाजी  क

 द विशप  बो  इताअत  गुप्त

 स०  सौ  बतों

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रो  सजा  बताने  करेंगे कि

 झापा  को  घोष  गा  के  बाद  सरका  को  औद्योगिक  इकाइयों  के  बन्द  होने  या  उत्पादन

 कम  किये  जाने  के  कितने  मामलों  की  सुचना  मि  atc

 faa  asst  में
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 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या
 कदम

 उठाये  हैं  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 है  ?

 श्रम  धौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कि०  आर  धम

 कौर  रोजगार  मंत्रालय  को  २६  मामलों
 की

 सुचना
 मिली  है  ।  प्रत्येक  जांच

 की  गई  थी  कौर

 जहां  उचित  समझा  गया  वहां  संबंधित  मंत्रालय  या  राज्य  सरकारों  के  साथ  उन  पर  बातचीत

 की  गई
 ।

 कुछ  मामलों  में  प्रयासों  का  प्रभावशाली  परिणाम  रहा
 जब  कि

 कुछ  मामले  at  अ्रनिश्चित

 पड़े  हैं  ।  कुछ  मामलों  के  जैसे  वित्तीय  विद्युत  तथा  परिवहन  का  कच्चा  माल

 तथा  मांग.की  aris  के  कारण  तुरन्त  फल  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 pat  दाजी
 :  कारखाना  बन्दी  के  इन  २६  मामलों  से  कितने  श्रमिक  प्रभावित  हुए  ?

 फिर  कि०  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 pata  :  इन  २४  मामलों  में  सरकार  के  प्रयास  के  परिणामस्वरूप  कितने  फिर  लालू

 हो  गये

 श्री
 र०  कि  ०

 मालवीय
 :

 ग्यारह  ।

 पत्री  इखजीत  गुप्त
 :  कारखाना  बन्दी के  इन  मामलों

 में  कितनी  कोयला  की  खानें  atc

 बन्द  हो  गई  इन  कोयला  की  खातों  में  से  अरब
 भो  कितनी

 खानें  बन्द  पड़ी  हैं  या  कितनी  चालू  हो  गई

 भी  र०  feo  मालवीय  :  इन  २९  मामलों  में  किसी  भी  कोयला  खन  के  बन्द  होने  की  सूचना

 नहीं है  ।

 45th  नी
 ०  slo  कान्ता  नायर  :

 क्या  इस  सुची  में  चारा  !  जो  हाल  में  बन्द  हुई

 शामिल  है  ?

 धन  र०  कि०
 मालवीय

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 प  वेंकटासुब्बया  :  क्या  श्रमिक  समस्या
 के  कारण  इन  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  में  से

 कोई  प्रभावित  हुई  ह ै?

 र०
 फि०

 मालवीय
 :  जी  नहीं  ।  ये  कामਂ  बन्द  अधिकतर  माल  के  जमा  वित्तीय

 विद्युत  के  वैगनों  के  पारियों  की  संख्या  कम  होने  से  हुई  है  ।

 पडा०  राहत  कया  मालिकों या  किसी  राज्य  सरकार ने  मजदूरों  को  इन  मिलों  के  बन्द

 होने  के  बाद  कोई
 सहायता

 दी  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  कि  मजदूरों

 को  सहायता  मिले  ?

 ६6.1]  रं०  fo  मालवीय  :  इन  सभी  मतों  सरकार ने  कार्थेवाह्दी  की  है  ।  राज्य  से

 संबंधित  मामले  राज्यों  को  भेज  दिये  गये  हैं  ।  कुद  झंपातकाल  उत्पादन  समिति  को  भेज  दिये  गये

 और  इन  में  बहुत
 से  सीधे

 तय  कर  लिये  गये  हैं  प्रौर  सहायता  दे
 दी

 गई  है
 ।

 16.1]  ६. (५  ato  विद्याशंकर  :
 क्या  काम  बन्दी  होने  से  पहिले  सरकार

 को
 बता  दिया  गया था  ?

 पृश्नी  to  कि०  aerate  :

 नहीं

 ।
 करना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  इकजोत  मंत्री  महोदय  ने  कभी  कहा
 था

 कि  इन  में  कोई  खानें  नहीं  हैं  ।  क्या

 उन्हें  विदित  नहीं  है  कि  रानीगंज  क्षेत्र  में  दक्षिण  खानें  att  मध्य  प्रदेश  में  खानें  बन्द

 पड़ी हैं  ?

 fat र०  कि०  :  मैं  ने  यह  कहा  था  कि  इन  rg  मामलों  जो  सरकार के  समस्त

 किसी  खान  के  बन्द  होने  की  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 थी  बैरवा  कोटा  :  उन  कमियों  के  कारण  जो  फैक्टरियां  बन्द  हुई  हैं  उनको  चलाने के  लिए

 कौर
 उन

 कमियों  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  सरकार  कुछ  सोच  रही  है
 ?

 थी
 र०

 कि०  मालवीय  :  जी  कोशिश  की  गई  है  कौर  बहुत  से  कारखाने  चालू  हों  गये  हैं

 art  भी  कोशिका  की  जा  रही  है  ।  थोड़े  से  केसेज  जो  पेंडिंग  हैं  उन  के  बारे  में  भी  कोशिश  को

 जा  रही  है  प्रौढ़  आशा  है  कि  वह  चाल  हो  जायेंगे
 ।

 चीनियों  की  हिरासत  में  apart

 १४२६  थी  gama गुप्त  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किं

 प (  )  क्या  नेफा  में  चीनियों  द्वारा  के  कितने  a

 कमंचारी  बन्दी  बना  लिये  गये  ब्रोकर

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  चीनियों  ने  ढोला  से  तवांग  तक  बहुत  कम  समय  में  .
 सड़क

 बनाने  के  काम  में  लगाया  था  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  )  नेफा  में  सीमान्त  सड़क

 संगठन  के  श्री  तक  २१४५  कर्मचारियों  को  य  बन्दी  बनाया  बताया  गया

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 pat  इज़्ज़त  गुप्तचर  क्या  टक्कर  संगठन  का  कोई  सड़क  सामान  भी  चीनियों

 हाथ  लगा  है
 ?

 मंत्री  (att,  यदावन्तराव  जी  हां  !

 pat  इन्द्रजीत  क्या  यह  कारण  सुनिश्चित करने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  किं

 इस  क्षेत्र  में  टक्कर  संगठन की  अपेक्षा  चीनी  श्रमिक  तेजी  से  कसे  सड़क  बना  कौर  यदि  a

 उस  जांच  का  कया  परिणाम  रहा
 ?

 ची  यदवन्तराव  तुलना  के  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्तः

 करने  का  कोई  म्यान  ही  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  कथन  सच

 pat हेम  कया  देश  में  नज़र बन्द  चीनियों  को  चीन  जाने  की  अनुमति  देकर  सरकार

 का  विचार  चीनियों  के  अधिकार  में  टक्कर  कर्मचारियों  तथा  युद्ध-बन्दियों  की  वापसी  मांगने  है

 घान  मंत्री  बेदेदिकर्कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 =
 =

 d¥aqyT  बातों  को  एक-दूसरे  से  मैं  तनिक
 भी

 उचित  नहीं  समझता
 |

 मूल  wast में
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 नियोगी  समिति  का  प्रतिवेदन

 परिंडें  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नियोगी  समिति  द्वारा  भ्र पने  |प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  भौर  पेदा  किये

 जाने  में  art  कोई  प्रगति  हुई  atk

 यदि  at,  तो  वर्तमान  स्थिति  क्या है  ?

 कम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चे०  tro  और

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०

 डी०  €७७/६२]।

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  समिति  ने  राज्य  सरकारों  से  इसके  बारे  में  श्रांकड़े  तथा

 अन्य  जानकारी देने  को  कहा  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  |  फिर  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  १९६२  में

 राज्यों को  लिखा  ।  प्रतीत  होता  है  कि  फिर  भी  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपेक्षित  जानकारी  नहीं
 ढी  ।  क्या

 सर्वप्रथम  मैं  यह  समझ  कि  प्रधान  मंत्री  की  याचिका  राज्यों  में  ate  इस  ध्रापातकाल में  भी  कोई

 महत्व  नहीं  रखती

 गभ्िध्यक्ष  महोदय  :  कया वह  प्रश्न  पूछेंग े?

 श्री  हरि  कामत :  क्या  प्रधान  मंत्री के  लिखने  के  बाद  सीमित ofarfer a ठ को  जानकारी  प्राप्त

 हो  गई  है  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  स्वयं  कहते  हैं  कि  विवरण  से  प्रतीत  होता  है ंकि  जानकारी  नहीं

 are है

 tat  हरि विष्णु  कामत :  इस  में  उल्लेख
 पता
 भजन  a >

 समिति  सभी

 सरकारों के  मत  लेने  गई  ।

 PR हूँ  To  पह्टाभिरामन  :  हम  सभी  राज्यों  से  जानकारीं  एकत्रित  कर  सक  हैं  ।  यद

 बहुत  बड़ा  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  wet यह  समिति  को  वह  जानकारी  प्राप्त  करने  लिए  प्रत्येक

 राज्य में  जाना  केन्द्रीय  सरकार  की  पाथना  या  निदेश  के  बावजूद  भी  राज्यों  ने  जानकारी

 नहीं  भेजी  ।

 शी  चे०  राठ  पट्टाभिरामन :  उल्लेख  बहुत हुए  ही  बड़े  प्रश्न  का  है  ।  इसका  सम्बन्ध  केवल

 रेलों  तथा  सड़क  परिवहन  से  ही  नहीं  है  NNT  परिवहन  के  , aes oT  साधनों  से  भी  है
 ।

 भ्राता

 को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  जानकारी  दे  दी  है  ।

 जि  हरि  विष्णु  कामत  :  विवरण में  उल्लेख  है  कि  समिति ने  १९६१ या  उसमें

 पहिले  जानकारी  मांगी  थी  ।  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  उसी  मास  में  झाई  थी  ।  क्या  मैं  यह  समझ  कि

 राज्य  सरकारें  इतनी  नाकारा हैं  कि  वें  समिति  सात या  राठ  मद्दीने बाद  भी  जानकारी  नहीं

 दे  सकीं
 ?

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
 नाकारापन या  लापरवाही  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 PRI  मंत्री  तथा  घेदेशिक-कार्ये  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )

 हरनेक  राज्यों  के  पास  पूछी  गई  जानकारी  उपलब्ध  न  थी  ।  वास्तव  में  वे  वहां  गये  भ्र ौर इस इस

 जानकारी  की  प्राप्ति  के  लिए  उन्होंने  अपना  व्यक्ति  लगाया  |  उन्होंने यह  योजना  बनाई  जिससे  पता

 लग  सके  कि  कितनी  प्राणी  १२  घंटे  में  एक  मार्ग  से  जाती  हैं  ।  उन्होंने  केवल

 जानकारी  ही  प्राप्त  नहीं  की  अपितु  प्राप्त  करने  के  लिए  भ्र पनी  व्यवस्था  भी  करनी  पड़ी  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामल
 :

 मुझे  खेद  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  विवरण  को  पुरा  नहीं  पढ़ा  है  ।

 इस  में  उल्लेख है  :

 राज्य  सम्बन्धी  उपलब्ध  जानकारी में  wa  भी  कुछ  कमी  है  कौर  उनके  साथ

 बातचीत  में  जो  गर्त  उठे  उन  पर  शहरों  पत्र-व्यवहार  होगा  ता

 जानकारी  जब  थोड़ी  जाती  है  तो  अभाव  बढ़ते  चलते  हैं  ।  ये  प्रभाव  शीघ्र  दूर  कयों  नहीं  होते  ?

 pat
 do  राठ  पट्टामिरामन  :  निर्देश  पदों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 यह  बहुत  ही  बड़ा

 प्रशन है
 ।

 जैसा
 कि

 माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है
 कि

 बैलगाड़ियां  तथा  wer  नहर

 atte  सभी  निर्देश  पदों  में  शामिल  हैं  ।  वे  प्रभी  सारा  ate  देने  में  असमर्थ हैं

 वे  उसे  एकत्रित कर  रहे  हैं  ।  हमें  यह  जानकारी  राज्यों  से  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 प्रश्नों कें  लिखित  उतर

 खजानों  के  परिवारों  के  लियें  निदान-स्थान

 1४३१.  शो  स०  मो०  बनर्जी  :  दया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  सेना  अधिकारियों  को  मोर्चे  पर  भेजा  जाता  है  उन्हें
 उनके

 परिवारों  के  लिए  वर्तमान  निवास-स्थानों  को  रखने  की  झ्र तुम ति  नहीं  दी

 क्या  केवल  वरिष्ठ  अ्रधिकारी  ही  ऐसे  मकान  रख  सकते  सनौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यद्ावन्तरव  च  :
 कौर  समर  क्षेत्र

 में
 भेजे  गये

 सेना  भ्र धि कारियों  के  परिवार  भारत  में  रहने  के  किसी  भी  स्यान  तक  निःशुल्क  यात्रा  करने  के  या

 विकल्प  यदि  स्टेशन
 कमाण्डर  प्राधिकारी  wafer  दे  तो  काम  के  पहिले  स्थान  पर  द्न्य

 सेवायों  के  लिए  प्रचलित  समान्य  किराया  तथा  अन्य  व्यय  देने पर  श्रीवास  रखने  के  अधिकारी  हैं  ।

 ये  रियायत  सभी  श्रेणियों  के  अधिकारियों  को  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कन्या  में  भारतीय  व्यापारी

 श्री  gio  ato  तिवारी  :

 प्र०  रह  aR  :
 mite

 at  हरि  fay  कामत
 «

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नया
 यह  सच

 है  कि  केन्या  झ्र फ्री कन  नेपाल  यूनियन  ने  केन्या में  राज्य  व्यापार

 पुल  wast
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 का  बहिष्कार  करने  TAT  कुछ  सरकारी  कर्मचारियों  ने  क्य  में  रहन े|

 वाले

 भारतीयों  को  एक

 विशेष  प्रकार  से  मंत  देने  के  लिए  विवश
 करने

 का  आन्दोलन  चालू
 किय  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इन  भारतीय  व्यापारियों  को  ऐसी  कार्यवाहियों  से  बच  ने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये

 ~~
 Tate  कार्य  मंत्रालय

 में  उपमंत्री (
 थ्री  facet  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद

 श्रीमती  समता  सुल्तान

 थी  रघुनाथ सिह

 |  sit  भागवत  झा  आजाद

 1४४२  श्री  भक्त  ददन

 थी  बैरवा  कोटा

 प्र०  to  चक्रवर्ती

 क्या  शर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  वर्ग  कि

 (¥) (wr)

 क्या  सरकार ने  एक  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  TTT  का  गठन
 किया  है  ;

 शौर यदि  तो  परिषद  का  विधान  तता  घ््म्ट्य  कया है  ;

 इसका  गठन  किन  कारणों  से  fear  गया  है
 ?

 बम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  कि०  सरकार
 ने

 खानों  में  ican  के  लिए  राष्ट्रीय  परिषद  बनाने  का  निश्चय  किया  है  |

 (q)  खानी  के  महानिदेशक  cers के  सभापति  इसमें  मजदूरों

 खान  त्रय  कों  तथा  खात  देख-रेज  कर्मचारियों के  प्रतिनिधि हूं  गे  ।  इसका  कार्य  प्रचार  तथा

 ग्रहण  उपायों से  खानों  में  उपेक्षा ब  ढाता  डागा  ।

 (1)  आशा है  कि  oka  की  कार्य वा  ड़री  के  स्वरूप  खानों  में  दु घटना मों
 को

 कम
 किया

 लथा  सकेगा

 हमको  का  fart

 1*४४३.  थो  बुजराज  सिह--को  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 कया  विकर  झ्ाम्व  स्ट्रांग  ने  एफ  ds  का  श्रावहूप  तथा  किया हैं  जो

 विशेष  et  से  भारतीय  eat  के  लिये  उपयुक्त  है
 ?

 यदि  तो  क्या  ये  डफ  wart  कारख़ाने  में  बनाये  जायेंगे
 ;

 शौर

 एते  प्रत्येक  कार  बाने  को  श्रुचमानत  कया  लागत  होगी  ?

 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  (ait  र
 यूरा  44.0  जी  are

 (a)

 wet

 यह
 जानकारी  देता  जनहित  में  पड़ीं  है  ।

 निति SS  य  अ  वली

 पूल  सं प्रे जो  में
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 फोन  में  भारतीय  युद्धबन्दी

 भी  दे०  द०  पूरा
 tPoee.

 {  श्री  हरि  दीपू कामत  :

 कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चोटियों  से  यह  जानकारी  लेने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हें  कि  क्या  उनके  पास

 समय  समय  पर  प्राप्त  सूचियों  में  उल्लिखित  बन्दियों के  अरति  रिक्त  भी  कु  भारतीय  युद्धबन्दी हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हें  ;

 (7)  अपने  कैदियों
 को

 वापस  लेने  के  लिए
 क्या

 कदम  उठाये गये  हें  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  चीनी  रेडक्रास  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि

 तीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  को  बन्दियों  को  छुटी  सूची  भेजकर  उन्होंने  पकड़े  गये  सभी  भारतीय  सैनिकों

 के  नाम  भेज  दिये  हैं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 अभी तक  कोई  नहीं  ।
 रेडक्रास  के  बार  बार  प्रार्थना  करने  पर  भी  चीनी  इस  बात  पर

 थी

 सहमत  नहीं  हुए  है  कि  रेडक्रास--कमँचारी  बन्दियों  से  मिल  भी  लें  ।

 var  में  wales  व्यक्तियों  को  हुई  हानि

 हरिदत्त  मार

 श्रीमती  सावित्री

 श्री  स०  ato

 |
 श्री  प्र०  ै: ह. ५  च

 sit  विभूति

 |
 श्री  सोनावने  :

 शी

 श्री  यदा पाल  सिंहः

 श्री  बि दान चन्द्र  सेठ :

 sit

 शी  भागवत  झा  आजाद

 श्री  रा०  स०  तिवारी  :

 थी  हेम  क

 att  विद्याचरण

 थी

 श्री  च्
 att  रीडिंग

 श्री

 श्री  दे०  जी०  नायक :

 |  थ्री  goo  देव  त्रिपाठी :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (®)  चीनो  आक्रमण  के
 परिणामस्वरूप  नेफा

 में  सैनिक  व्यक्तियों  को  कितनी

 मूल  wit
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 हानि हुई  ;
 भोर

 सरकार  ने  उन  व्यक्तियों  को  जिनको  हानि  हुई  यदि  कोई  सहायता  दी  है  तो  वह

 कया

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री दिनेश  fag):  (*)  चीनी  श्रावण  से  नेफा में

 लगभग  बच्ची  लाख  सतासी  हजार  रु०  को  सम्पत्ति  की  हानि  होने  का  प्र नू मान  है  ।

 (@)  सहायता  तथा  पुनर्वास  कार्यों  पर  नौ  लाख  प्रौर  चौव्वन  हजार  रु०  व्यय  हुए  हैं  ।

 घोनी  मजूरी
 चोडे

 पूरण  थी  स०  मो०  बनर्जी  :  नया  धम  झर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  चीनी  के  कारखानों  में  गरब  चोरी
 मजूरी

 बोर्ड  की  सिफारिशों  को  लागू  कर

 दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  कौन  से  तथा  कितने  कारखाने  हें  जिन्होंने  इनको  अभी  लागू  नहीं  किया

 इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 धम
 शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कि०  से  (7)  .  १७३

 चोरी  मिलों  में  से  १६२  ने  सिफारिशों को  पूर्णतया  लागू  कर  दिया है  कौर  ५  ने  श्रांदिक रूप  में  लागू

 किया  बाको  के  नाम  जिन्होंने  प्रभी  सीमा  रिंदों  लागू  नहीं  की  हैं  कौर  ऐसा न  करने  के  क्या  कारण

 शनि  वाला  एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण
 कलि

 कम  संख्या  चीनी  मिल को  नाम  चीप  मजू  गेबोडे  को  cat

 को  लागू न  करने  के  कारण
 a

 बिहारः

 श  गुराम  चो
 गुरारू  a  मिल  को  १९६९२  के  आरम्भ  में  राज्य

 कारों ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  ौर  इसका

 संचालन  लाभप्रद  बताया  जाता  है  ।  पिछले

 और  वत  मान  प्रबन्ध  के  दायित्वों  का  विवरण

 तैयार  किया  जा  रहा  है  तौर  राज्य  सरकार

 मजदूरों  की  मांग  को  यथा  सम्भव  पूरा  करने

 का  प्रयास कर  रही  है

 गुजरात चप्

 २.  श्री  खेत  सहकारी  खण्ड  उद्योग  |)

 बार देली  |  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  ने  लागू
 ३.  कोडिनार  खांड  उद्योग  सहकारी  करने  में  श्रसमथंता  WHEE  को  है  ।  मामले

 लि  ०,  कोडिनार  |  |  पर  ध  कायेंवाह्टीਂ  हो  रही  है  ।

 ४.  सहकारी  खांड  उद्योग  मण्डली  गन् डेवी  J

 Plat  ग्रेजी में
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 क्रम  सख्या  चीनी मिल  का  नाम  चीनी  wat  are  की  सीमा  शीशों

 को  लाग  न  करने  के  कारण
 nD

 महसूर

 ४.  हिसायाकेशी  सहकारी  sent  कारखाने  पार्टियों  में  मामले  पर  वार्ता  हो  रही  है  ।

 सुकेश्वर  ।

 ६.  मंसुर  सुगर  कम्पनी  मण्डया  पार्टियां  ats  कौ  सिफारिशों  के  अनसार

 क्रम  के  पुनरीक्षण  का  प्रकट  पांच  व्यक्तियों  की

 समिति  को  न्याय  निर्णय  के  लिए  भेजने  पर

 सहमत  हो  गई  है  ।  इस  प्रबन्धकों  ने

 सभी  करमचारियों  को  waka  भुगतान

 स्वरूप  ४  प्रतिशत  से  20  प्रतिशत तक क  झिझक

 भूगतान  किया  है  ।
 वा

 *नया  मिल

 लका  म  भारतीय  प्रवासी

 श्री  बिशन  az  सेठ

 पी  मोहन  स्वरूप

 श्री  ato  चे  फार्मा

 1४४७.  |  श्रीमती  सादित्री  निगम

 श्री  बैरवा  कोटा

 al  प्र०  Fo  घोष

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 |
 भी  कोया

 क्या  प्रधान  मंत्री  १२  PRR  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १३३  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या  लंका  में  भारतीय  प्रवासियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अख़्तर  चर्चा हुई  थी  ;  शर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  तभी  उठता  |

 गोशा में उपभोक्ता में  acquit  के  मलय

 Peeve.  थी  इखजीत  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  के  द्वारा  गोशा  में  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के
 अधिकतम  मुल्य

 निश्चित कर  दिये  गये  है ं;

 (@).  यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्य

 क्या  है  ;

 सल  अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  गोगा  वाशिम  मण्डल  ने  इंस  रादेश  का  विरोध  किया  है  ;  शौर

 यदि  तो  करा  arta  का  निरतन  faa  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 दिक  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  सनौर  गोगा  प्रशासन  ने

 दमन  तहा  दीव  काम  १९६३  जारी  किया है
 जिससे  कुछ  श्रीमती

 तथा  स्वदेशी  वस्तुप्रों  के  विक्रय  में  लाभ-सोभा  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 ate  इस  बारे  में  पहिले  जानो  किये  जाने  वाले  एफ  आदेश  के  बारे  में  गोंडा  णिज्य

 मण्डल  ने  ग्रा पत्ति  को  थो  ।  इन  तथा  अरन्य  आपत्तियों  का  ध्यान  रख  कर  गोशा  प्रशासन  ने  वह  रादेश

 जारी  नीं  किया  |  मण्डल  के  विचरे  पर  विचार  किया  गया  कौर  ६  १९६३  को

 आदेश  जारी  फिया  गया  ।

 भ्रम रिकी  परिवहन  विमानों  को  या पली

 जाठ  लक्ष्मीसल््ल  सिंघवी  :

 श्री  प्र०  ध: ह.  बस ग्रा

 श्री  दी०  कब  शर्मा  : prese.

 थी  बसु मता रो :

 श्री  बैरवा  कोटा  :

 |
 at  tro  दिन  पाण्डेय

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  अमरीकी  परिवहन  विमानों  के  स्क्वाड्रन  की  वापसी  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  ag  वापसी  कब  होगी  ;  और

 यदि  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  तो  वे  कया  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  से  परिवहन  विमान  अमरीका

 से  FEQR  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में
 भेजे

 गये  थे
 कि

 आगे  के  क्षेत्रों  में
 अ्निवायं  वस्तुएं  पहुंचाने

 में  मदद  करें  ।  उन्हें  वापस  बुलाने की  तारीख  अभी निर्धारित नहीं  है  ।

 पटसन  मजूरी  बोड़े

 (st  ao  को  बुर्जों  :

 पर  श्री  डोनेन  भट्टाचार्य :

 att  मुहम्मद  इलियास  :

 क्या
 श्रम  कौर  रोजगार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  पटसन  मजूरी  बोर्ड
 का  प्रतिवेदन  सरकार को  प्रस्तुत  कर

 दिया  गया है  ;  शौर

 )  यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  प्रौढ़  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 pat  ब्रोकर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ठ  कि०  :  नहीं  ।

 )
 बोर्डे  ने  जनता  की  गवाही  लेना  समाप्त  कर  लिया  है  कौर  aa  प्रिये  निष्कर्षों  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  लिये  बैठक  कर  रहा  है  ।

 faa  wast  में



 sao  लिखित  उत्तर  १९६१

 मद्रास में  पंजोषद्ध  ब्यक्ति

 1५८०६.  श्री
 :

 कया  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६३  को  मद्रास  के  विभिन्न  काम  fears  दफ्तरों  में  कितने  व्यक्ति  तथा  दक्ष )

 पंजीबद्ध  थे  ?

 अस  भोर  रोजगार
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  थीं  :  2,4, 08"8 9

 जोर

 15८०७.  श्री  प्र०  न  देवभंज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  निसान  जीप  की  उत्पादन-लागत  क्या  है  ;

 (a)  क्या  ये  जायें  जनता  को  उपलब्ध  होंगी  ;  और

 यदि  तो  कब  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघु रमे या
 :  निसान  जीप

 की

 उत्पादन-लागत  ११,८२०  रू०  है  ।

 शौर  अभी  नहीं  ।  ara  कारखानों  में  बनी  सारी  निसान  जायें  प्राजक  प्रतिरक्षा

 आवश्यकता  की  gta  के  लिये  दी  जा  रहो  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  काम  दिलाई  दफ्तरों  में  पंजीयन

 1८०८.  श्री  हु०  मधुसुदन
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  १९६२  के  अन्त  तक  प्राप्त  प्रदेश  के  अनेक  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  कितने  व्यक्ति

 तथा  पंजीबद्ध  थे  ?

 शम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  मालवीय  :  2,25, 9S

 यातायात श्राव्य कता यें

 पद fo,
 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सीधी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ()  खाने  वाले  पन्द्रह  वर्षों  में  देश
 की

 यातायात
 की

 अनुमानित  आवश्यकताएं  क्या  हैं  ;  कौर

 प्रभद्रक वर्षों  की  इस
 वधि

 में  इन  आवश्यकताओं को  किस  प्रकार  कौर
 किस  सीमा  तक

 qa  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  धौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन

 कौर  REWY—-VE  तक
 की

 अवधि  के  लिये  योजना का  काम  प्रारंभिक  प्रक्रम  पर

 के  लिये  तीसरी  योजना  में  रेलवे  माल  यातायात  के  लिये  ३८००  से  ४२००  लाख

 ठन  तक  का  निकाय  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  भविष्य में  यातायात  की  प्राथमिकताओं को  कैसे  पुरा  किया

 यह  तो  सतत  अध्ययन  का  विषय है
 |

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्

 1८११.  श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  कया  योजना  मंत्री  बह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  का  स्थिति-स्थल  क्या  है  तथा  संसद्  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति

 —  कया  है
 ;

 कौर

 tra  ist  में



 लिखित  उत्तर २५  १८८४  १८८१

 कया  इसके  कृत्यों  उत्तरदायित्वों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जायेगा

 ?

 श्रम  we
 रोजगार  मंत्रालय में  उपमंत्री  तया  योजना  उपमंत्री  पू ०  रा०  पट्टा सिरा सन

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  को  १९५२  में  भारत  सरकार  के  एक  संकल्प  के  अधीन  स्थापित

 किया  गया  किसी  संविधि  के  भ्रमित  नहीं  ।  यह  एक  मंत्रणा  देने  वाला  श्र  पुनर्विलोकन  करने

 थाला  निकाय  है  ।

 ६  १९४५२  के  सरकारी  संकल्प  की  एक  प्रति  जिसमें  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्

 के
 कृत्यों  दिये  हुये  हैं  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  में  रखी गई  ।  देखिये  संस्था  एल०

 डी०  €७८/६३]  ।

 लखनऊ  का  सेनिक  भ्र स्प ताल

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :
 5१२

 श्री  Ho  ला०  त्रिवेदी  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  जानती  है  कि  लखनऊ के  सेनिक

 श्स्पतालों में ग्रौषघियों के में  ग्रोषघियों  के  प्र नियमित संभरण  के  बारे  में  एक  सामान्य  शिकायत  रही  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यद्ावन्तराव  लखनऊ  में  केवल  एक  हो  सेनिक  भ्र स्प ताल  है  ।

 इस  अस्पताल  को  श्रौषघियों  का  संभरण  सन्तोषजनक  रहा  है  ।  इस  अ्रस्पताल  पर  निभर  करने  वाले

 किसी  भी  अधिकारी  कमंचारी  से  औषधियों  के  दिये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली  हैं  ।

 भारतीय  सेना  के  भूतपूर्व  गोरखा  सैनिकों  का  कल्याण

 ८१३.  श्री  सुरेख पाल  तीन  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  सेना  के  भूतपूर्व  गोरखा  सैनिकों  के  कल्याण  की  देख  भाल  के  लिये  जो  सेवा

 निवृत्त  होने  के  बाद  नेपाल  में  बस  गये  हैं  कोई  संयुक्त  भारत-नेपाल  बोर्डे  अथवा  समिति  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  संगठन  ar  ठीक  नाम  क्या  है  और  इसके  मुख्य  कृत्य  क्या  हें  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :
 जी  हां

 ।

 इस  संगठन  को  केन्द्रीय  समन्वय  बोर्ड  कहा  जाता है  ।  इसका  कृत्य  भारतीय  सेना से

 निवृत्त  हुये  नेपाली  श्रीवास  के  भूतपूर्व  गोरखा  सैनिकों  के  लिये  विभिन्न  कल्याण  कार्यों  पर  होने

 चाले  व्यय
 को

 पूरा  करने  के  लिये  नेपाल  य  द्धोत्तर  सेवायें  पुर्ननिर्माण कोष  का  प्रबन्ध  करना  है  जैसे कि
 निम्नलिखित  हैं

 :--

 (१)  yaya  सैनिकों  के  बच्चों  के  लिये  छात्रवृत्तियां  ;

 (2)  विश्रामगृहों  शादी  जैसे  सुविधा  देने  वाले  भवनों  का  निर्माण  ;

 (3)  wad  सैनिकों  के  परिवारों  के  लिये  स्वास्थ्य  प्रसूति  लाभ  alk  चिकित्सकों

 को  नियुक्ति  ;  शौर

 (४)  भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  के  लिये  सहकारी  दुकानों
 ate  सहकारी  खेती  जैसी  वग

 योजनायें
 का  श्रायोजन

 i

 Tyr  अंग्रेजी  में

 3161  (Ai)



 लिखित  उत्तर १८०४रे  १६  १९६३

 जम्म  तथा  काश्मीर  में  पाकिस्तानियों  द्वारा  गोली  चलाया जाना

 थी  बिशनचन्त्र  सेठ  :
 क्या  प्रधान  मंत्री

 ८  ERR  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 द  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  ६  १९६२  को  जम्मू  के  समीप  अखनूर  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सैनिको  द्वारा

 गोली  चलाये  जानें  के  बारे  में  मुख्य  सेना  प्रेक्षक ने  अपना  प्रतिवेदन दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  सरकार  से  विरोध  किया  गया  था  ;  शौर

 यदि  तो  प्राप्त  हुये  उत्तर  का  ब्योरा  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा
 श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  )  :

 जी  हां  ।

 क्योंकि  मुख्य  सेना  प्रेक्षक  ने  हमारी  शिकायत  रह  कर  दी  थी  इस  लिये  पाकिस्तान
 सरकार

 से  विरोध  नहीं  किया  गया  art

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 भ्रमित  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन

 1८१५  श्री  सन्  ध: ह*  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शेरगिल  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन  की  सौंबीं  बैठक  १९६ ३

 के  oes में  हुई  थी  ;

 यदि  तो  कौन  से  विशेष  मामलों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ;  कौर

 उसमें  क्या
 सिफारियों/निर्णय

 किये  गये  थे  ?

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 से  ,  प्रश्न का  सम्बन्ध

 एक  ऐसे  निकाय  से  है  जो  कि  भारत  संरकार  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  है  कौर  इसके  कार्यों  के

 साथ  सरकार  का  कोई  भ्रमित  सरोकार  नहीं  है  ।  ऐस  1  समझा  जाता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रतीत

 भारतीय  समाचार  पत्र  सम्पादक  सम्मेलन  केन्द्रीय  कार्यालय  ने  एक  प्रैस  विज्ञप्ति  जारी  की  थी  तथा

 उसे  समाचारपत्रों  में  व्यापक  रूप  से  प्रकाशित  किया  गया  था  |

 मित्र  में  बाबू  सिम्बल  मन्दिर

 org.  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  मंत्री  याद  बताने  की  कृपा  करेंगे  क  :

 क्या  हाल  ही  में  यूनेस्को  ने  मिश्र  के  ऐतिहासिक  ध  सिम्बल  मन्दिर  की  मरम्मत  करने

 उस  बचाये  रखने  की  एक  योजना  के  संकल्प  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 क्या  संकल्प  पारित  हो  गया  था  तथा  उसका  परिणाम क्या

 प्रधान  मंत्री  तथा वेदेदिक-कार्ये  मंत्री  तथा  भ्रणुदाक्ति  मंत्री  (aft  जवाहरलाल नेहरू  )

 (=) जी  हां

 (@)  यूनेस्को  की  जनरल  कान्फ्रेंस  में  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  २८  मत  कौर  विपक्ष  में

 ३७  मत  rg  ने  मत  दान  नहीं  किया  प्रौढ़  ras  भ्रनुपस्थित  थे  ।  इस  लिये  प्रस्तावित  योजना  स्वीकृत

 नदीं  की  गयी  थी
 1

 fas  अंग्रेजी  में
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 निर्वाह-व्यय

 1८१७.  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  १

 १९६२ की  तुलना  में  १  १९६३  को  निर्वाह-व्यय देशनांक  क्या  है  ?

 श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  चे०  रा०

 १९६२,  जैसा  कि  १  १९६२  को  तथा  ERR  ,  जैसा कि  १

 PERR  को  के  महीनों के  लिये  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  दर्दनाक  ales  :

 निम्नलिखित  हैं  ।  फरवरी  १९६३  के  महीने  के  जैसी कि  १  १९६३  को

 जान
 कारी wat  उपलब्ध  नहीं है  ।

 a

 खाद्य  सामान्य
 a

 महोना

 सितम्बर  १९६९२  BRE  देदे

 जनवरी  Fees  IVT  १३ रेत्र

 Sn nEEEEEEEEEtnteeeeeeneneneeed Wea Tay  सकते  हैं  )  ।

 सेना में  भर्ती

 |  श्री  रामेइवरानन्द :
 द

 Xs. 4 J
 श्री  To  ला०  बारूपाल :

 (att  बाल्मीकी  :

 नया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेना  में  भर्ती  होने  वाले  जवानों  से  जाति  पूछी  जाती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जाति  को  श्राघार  मान  कर  बहुत  से  युवकों  को  सेना  में  भर्ती

 नहीं  किया  जाता  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदवन्तराव  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  हो  सकता  है  कोई  उम्मीदवार  किसी  सेना  के
 रंग-कोर  विशेष  उसकी

 वर्ग-रचना  के  भर्ती  के  लिए  ग्राह्म  न  परंतु  वह  अरन्य  सेना  के  मंगों/कोरों  में  भर्ती हो

 सकता  जिनमें  भर्ती  के  लिए  वह  ग्राह्म  हो  ।

 (77)  धम्म  at  तथा  उपजाति  भर्ती  के  ord  में  इसलिए  दर्ज  की  जाती  हैं  कि  उपयुक्त

 वर्गों  के  वालप्टीयर
 उन  यूनिटों  में  भेजे  जो  एक  ही  वर्ग  से  बनी  अथवा  जिनकी  cay

 मिश्रित  वर्गों  से  की  गई  है  ।

 भारत  सेवक  समाज

 ८१९  /  थी  रामेदवरानन्द : '

 भी  बासप्पा :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 भारत  सेवक  समाज
 को

 सरकार
 की

 कौर  से  १६६२-६३  में
 कितनी  राशि  का  अनुदान

 दिया  गया

 wast  में
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 भारत  सेव wd  वकत  समाज  द्वारा  किन  वर्गों  के  लोगों  की  सेवा  की  जाती  शर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करती  है  कि  इस  घन  का  दुरुपयोग

 न  होने  पाये  ?

 अम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  तबा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  पट्टा सिरा मन )  :
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत

 भ्र मुदा नों के  बारे में  वा  गीत  सूचना दी  गई  है  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  yo

 do  &€७६/६३]

 सिंगरेनी  कोलियरोज  कम्पनी

 भी  यशपाल  fag  :

 रिसस  श्री  बिशन चन्द्र  सेठ  :

 क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  २१  १९६३  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  céy  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  ने  अपना  काम  पुरा  कर  लिया  है  कौर  खर्चे  की  गई

 राशि  का  प्रमाणीकृत  लेखा  सरकार  को  भेज  दिया

 यदि  तो  जिस  राशि  का  उन्होंने  दावा  किया  था  क्या  उसका  शेष  भाग  उन्हें  दे

 दिया  गया  कौर

 क्या  सरकार  ने  समवाय  को  दिये  गये
 धन  के

 उचित  प्रयोग  के  बारे  में  अपने  श्राप  को

 सन्तुष्ट  कर  लिया  है  ?

 ae  (ott  ् श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  उ  पसन्  शा  ि  ०  कि०  :
 wil

 तक

 नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता
 ।

 जी  weft  तक  दिये  गये  धन  के  बारे  में  ।

 पुर्व  पाकिस्तान-श्रासाम  सीमा  का  सीमांकन

 1८२१.  श्री  प्र०  पिच  बर्रा  क्या
 घान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  के  सीमांकन  की  प्रगति  देखने  के  लिये  इस  वर्ष  जनवरी  में  झ्रासाम  ak

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  सर्वेक्षण प्र  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  गारो  पहाड़ियां--मेमनर्सिह  ate

 ऋगपुर  सितारों  का  संयुक्त  निरीक्षण  किया

 यदि  तो  निरीक्षण  का  क्या  परिणाम  ak

 ate  पूर्वी  पाकिस्तान  के  बीच  सीमांकन  का  काम  कब  तक  हो  जाने  की

 संभावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-क्रय  मंत्री  तथा  भ्र णु शक्ति  मंत्री
 जवाहरलाल

 :

 area  श्र  पूर्वी  पाकिस्तान  के  भूमि  श्रालेख  कौर  सर्वेक्ष
 ण

 के  निदेशकों  ने

 १९६३  में  प्रासाद-पूर्वी  पाकिस्तान  सीमा  के  रंगपुरगोलपाड़ा  गारो  पहाड़ियां--मेमनसिंह

 खंडों  में  हो  रहे  क्षेत्र  सर्वेक्षण  के  काम  का  संयुक्त  रूप  से  निरीक्षण  किया  था  ।

 ह
 मूल  सरंग्रेजो  में
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 संयुक्त  निरीक्षण  का  यह  लाभ  हुमा  कि  उससे  दोनों  सर्वेक्षण  दलों
 के

 बीच  ध्  ऐसी

 कठिनाइयों  ait  गलतफहमियों  का  समाधान  हो  गया  जिनके  कारण  सहायक  स्तम्भों  के  जोड़ों  में

 छोटे-छोटे  ही  आकार  के  स्तम्भ  ढालने  से  सम्बन्धित  काम  में  देर  हो  रही  थी  ।

 काम  के  पूर्ण  होने  की  दस् तविक  तिथि  तो  नहीं  बताई  जा  सकती  परन्तु  विमान  कार्यक्रम

 के  निसार  यदि  परिस्थितियां  सामान्य  काम  के  १९६५  के  रात  तक  समाप्त  हो  जाने  की

 संभावना है  ।

 आस्ट्रेलिया  से
 पारीक

 को  दो०  शर्मा  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  पूर्वी  एशिया  के  क्षेत्रों  को  किये  जाने  वाले  वैदेशिक  प्रसारणों  की

 पारेषण  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिये  आस्ट्रेलिया  रे  १५०  किलोवाट  का  एक  पारेयफ  प्राप्त  करने  का

 प्रस्ताव  विचाराधीन  ax

 यदि  तो  इस  समय  मामला  किस  स्थिति  में  है
 ?

 भर
 प्रसारण

 मंत्रालय  में  उपमंत्री
 दाम

 :
 जी  नहीं ।

 wea  ही  नहीं  उठता

 तारापोर  में  आण्विक  बिजलीघर

 २३८.  fat  दो०  न

 ‘sto  लक्ष्मीमट्ल  सिंधवी  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  अमरीका की  नेशनल  जनरल  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  के  सहयोग  के  साथ

 में  एक  आण्विक  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  अ  बन्दों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  ate

 यदि  तो  उसका  atta  क्या है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 ait  नहीं  |

 प्रदान  उठता  ।

 बड़ाह्दोती  पर  चीनियों  का  दावा

 श्री  रामेश्वर
 टांटिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 चीन-भारत  सीमा  के  मध्य  खंड  में  बड़ा  होती  पर  चीनियों  के  दावों  के  सम्बन्ध  में  १७

 ZERR  के  भारतीय  नोट  पर  चीनियों  को  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  कौर

 (a)
 इस  खंड  में  चीन  ने  जिस  क्षेत्र  पर  अपना  दावा  किया  है  उसकी  सीमा  क्या  है  ?

 ह ब

 yet  अंग्रेजी  में
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 प्रवान  मंत्री  तथा  येदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):

 बड़ाहोती  के  बारे  में  भारत  सरकार  के  १७  १९६३  के  नोट  का  तक  चीन

 सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  $  है  ।

 बड़ा  होती  ef,  वर्ग  मील  को  एक  छोटों  सी  चारागाह  है
 जो

 लम्बाई  में
 दो  मील  कौर

 चौड़ाई  में  yi  मील  है  ।  बड़ा होंती  के  बारे  में  चीन  सरकार  के  दावे  समय-समय  पर

 बदलते  रहे  हैं  ।  Peyus  में  उन्होंने  दावा  किया  था  कि  बड़ा  होती  का  क्षेत्र  १५०  am  किलों  मीटर

 fait  RE Ko  में  भ्र धि कारियों  को  बातचीत  में  फोन  सरकार  ने  अपना  दावा  बड़ा  कर  ३००

 ay  मील  कर  दिया  था

 बेरोजगार  प्राविधिक  ate  श्रप्रधिधिक  कर्मचारी

 ८२४५  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 RRR  के  प्रीत  तक  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पं जो बद्ध  किये  गये  बे  रोजगार  प्राविधिक  तथा  ग्र प्र विधिक

 कर्मचारियों  क  फुल  संख्या  क्या  है
 ?

 भित  अर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कि०  मालवीय  ):

 प्राविधिक  e  e  ४0०,  &3  g

 अविधिक  REIS,  ARS

 कुल  VR, VERIO

 लावण्यता

 पेंशन  पाने  वाले  सेनिक

 1८२६.  को  हेम  राज  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पेंशन  पाने  वाले  ऐसे  सैनिकों  की  संख्या  क्या  है  जिनकी  अस्थायी  वृद्धि  ae

 से  बढ़ा  दी  गई
 थी  प्रो  जिन्हें  १९६३  के  पन्त तक  भुगतान  कर  दिया गया

 कौर

 पेंशन पाने  वाले  ऐ  से  व्यक्तियों  की  संख्या  जो  भ्र भी  भुगतान  की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  २३१  १९६३  तक  के

 जिसकी  जानकारी  उपलब्ध  प्रतिरक्षा  लेखे  )  के  ने  विभिन्न  श्रेणियों  के

 8,556,828  वैयक्तिक  मामलों  में  अस्थायी  रूप  से  पेंशनों  में  वृद्धि  करने  को  मंजू ग  दे  दी  थी  |

 उपलब्ध  जानकारी  के  पेंशन  बांटने  वाले  श्र  नकारियों  ने  १९६२  के  तरन्त  तक

 rey E19  wee  पेंशन  पाने  वालों  को  भुगतान  था  ।

 बढ़ी  हुई  दरों  पर  ग्र स्थायी  वृद्धि  के  भुगतान  की  प्रतीक्षा  करने  वाले  पेंशनरों  की  संख्या

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 योल  खास  में  वनों  ate  स्कूल

 1८२७.  श्री  हेम
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री ८  ERR  के  ग्र तारांकित  बरन

 संख्या

 २८४४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योल  खास  के  छावनी  बोझ  योल  को  पंजाब  सरकार  हो  सौंप  देने  के

 प्रस्ताव  की  जांच  कर  ली  गई  ग्रोवर

 अंग्रेज़ी  में
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 क्या  इस  पर  कोई  निणंय  ले  लिया  गया  है  कौर  यदि  तो  क्या ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  य्वन्तराव  शौर  सरकार  ने  इस  मामले
 पर

 विचार  कर  जिया  है  atte  वर्तमान  नीति  के  श्रतुसार  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  योल  खास  के  छावनी

 बोर्डे  स्कूल  की  वर्तमान  व्यवस्था  जारी  रहनी  चाहिये  ।

 Yoo  धर्मी  बेस  देवदास

 1१८२८.  श्रीमती रेणू  चक्रवर्ती  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १२  १९६२  के  अ्रतारांकित

 संख्या  ce  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ५०७  ग्रामीण  बेस  कनकी  में  फिर  से  लगाये  गये  पेंशनयाफ्ता  लोगों

 तथा
 न

 पाने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनरीक्षित  वेतन क्रमों  में  वेतन  निर्धारण  के  वैयक्तिक  मामलों
 को  अन्तिम रूप रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव
 सम्बन्धित  co  मामलों में

 से  ७१

 मामलों  में  वेतन  निर्धारण  को  afar  रूप  दे  fear  गया  है  ।

 दे  २६  मामलों  में  सेवा  के  क्यो रो  को  सम्बन्धित  प्रशासी  तथा  लेखापरीक्षा  प्राधिकारियों

 द्वारा  पड़ताल  को  जा  रद्दी  है  ।  अपेक्षित  श्रौपचारिकताशं  के  पूरा  होते  हो  इन  मामलों  को  भी  निपटा

 दिया  जायेगा

 कोसीपुर  गन  एण्ड  झेल  डम डस

 Tore.  श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १६  १९६२  के  अतारांकित

 संख्या  ५५२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोठीपुर  गन  एण्ड  शेल  फैक्टरी  तौर  कारतुस  डमडम

 कौ  इमाम  wea  में  पहलों  ौर  दूसरी  श्रेणी  के  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिये  योजनायें  को  जांच

 कर  ली  गई  जहर

 निर्माण  के  कब  आरंभ  होते  की  संभावना  है  ?

 palace  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  (att  रघु रामे या  ):

 १९६३  के  अन्त  में  ।

 देहली  के  लिये  वार्षिक  योजना

 भी
 भागवत  झा  श्राजाब

 श्री  भक्त  [ fered

 महेश्वर नायक  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  १६६३-६४  के  लिये  देहली  की  २७  करोड़  रुपये  को
 प्रस्तावित  वार्षिक  योजना

 में  कटौती  को  जाने  वालो  है  ;  तौर

 fam  aaa  में
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 यदि  तो
 किस  सीमा

 तक  ?

 Parr  कौर  रोजगार  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 तथा
 योजना  उपमंत्री

 चे०
 To

 (3)  we  देहली  प्रशासन  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  चर्चा  के  बाद  १९६२-६४  की  वार्षिक

 योजना  के  लिये  तय  की  गई  व्यय  की  राशि  ce  ०८  करोड़  रुपये  है  |

 केरल  में  रोजगार  को  स्थिति

 पपर  श्री  झ०  क०  गोपालन :  क्या  श्रम  शर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  को  क्यां  करेंगे कि  :

 क्या  केरल  में  रोजगार  की  स्थिति  के  बारे  में  केरल  सरकार  के  Teas  विभास  से

 केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  बत्रा  था  ;

 यदि  तो  केरल  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  इस  प्रतिवेदन

 में  क्या  सिफारिशें  की  गई  हूँ  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  इस  प्रतिवेदन  पर  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०

 हां  ।

 बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिये  प्रतिवेदन  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  की  गई  है  ।.

 (7)  इस  प्रतिवेदन  पर  किये  वाही  करना  केरल  सरकार  का  काम  है  ।

 नेफा  में  तिब्बती  शरणार्थी

 |
 भी

 ८३२.
 दी०  Wo  फार्मा  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेफा  में  तिब्बती  दरबारियों  का  mat  जारी  है  ;

 यदि  तो  नेफा  में  ऐसे  शरणार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनमें  से  कितनों को

 पुनर्वासित  कर  दिया  गया  है  ;  रोक

 इन  शरणाधियों,को  विध्वंसक  कार्य  वासियों  की  जांच  के  लिए  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  झ  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू

 नेफा  होकर  भारत  में  कुछ  तिब्बती  शरणार्थी अभी  भी  a  जाते  हैं  ।

 इस  समय
 नेफा  में  ३०००  तिब्बती  शरणार्थी हैं

 ।  लगभग of
 कमीनों

 अथवा  wer  कार्यों  पर  बसाये  जा  ५ नये प्ह्ह
 ?

 [  (7)  नये  सभी  भाने  वालों
 की

 पूरी  तरह  से  जांच  की  जाती  है

 सेना  निसिंग सेवा

 श्री  ०  ब०  राघवन :

 at.
 नू

 भी  पोस्ट  कादट : च्

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 में  कमीशन  केवल  महिलाओं  को  ही  दिए  जाते  t

 a  ig  =)  क्या
 सेना  निसिंग  सेवा

 मूल  sit  में
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 यदि  तो  उनको  नियुक्ति  के  समय  लैफ्टिनेंट  का  पद  दिया  जाता  है  ;  और

 (7)  यह  पद  पुरुष  नर्सों  को  पदोन्नति  के  रूप  में  न  देने  के  क्या  कारण  हू
 ?

 पूश्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  जी  हां

 (a)  सैनिक  निसिंग  सेवा  में  कमीशन  के  लिए  were  के  पास  ३  से
 ४

 वर्ष  का  झ्र स्प ताल
 ल  में

 प्रशिक्षण  प्रमाणपत्र होना  चाहिए  ।  उसका  भारतीय  उपचर्या  परिषद  प्रीमियम  के  अधीन

 तथा  बालक  प्रौढ़  दाई  के  रूप  में  चिकित्सा  तथा  शल्य  के  रूप  में  पंजीकरण  किया

 जाना  चाहिए  ।  सैनिक  नसिंग  सेवा  में  प्रवेश  की  प्रीतम  wry  सीमा  ३२  वर्ष  है  ।  इसलिए  अभ्यर्थियों

 को  सैनिक  नसिंग  सेवा  में  शामिल  होने  के  लिए  १०  वर्ष  का  अनुभव होना  चाहिए  |  लेफ्टीनेंट का

 पद  इसलिए  निर्धारित  किया  गया  है  कि  प्रवेश  के  समय  उनकी  श्रमिक  तथा  प्रशिक्षण  अ्रवधि  काफी

 होती
 है  ।

 (1)  सेनिक  afar  सेवा  स्त्रियों  का  कोर  है  जिसके  लिए
 पुरुषों  '

 को  उपयुक्त  नहीं  समझा

 जाता  है  ।
 सेना  में  कुछ  उपचर्या  कार्य  उन  पुरुष  नर्सिंग  सहायकों  द्वारा  कराये  जाते  हैं  जिनको  सेना

 चिकित्सा  दल  में  सैनिक  के  रूप  में  भरती  किया  जाता  है  तथा  सेवा  में  प्रशिक्षण  जाता है  ।

 यह  व्यक्ति  सेना  चिकित्सा  दल  भी  श्रप्रविघिक  शाखा  में  कमीशन  पाने  के  लिए  उपयुक्त  होते  हैं  ।

 सम्मेलन

 Tar  श्री  रघुनाथ  fag:  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एशिया  जनसंख्या  सम्मेलन  जो  दिल्ली  में  इजाफे  द्वारा  की  जानी  निश्चित

 कान  के  लिए  लम्बित  कर  दी  गई  है  कौर

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पिधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक

 कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति
 मंत्री

 जवाहरलाल  नेहरू  ):

 ौर  (a)  .  जी  नहीं  ;  सम्मेलन  gece:  में  भ्रनुसुची  के  अनुसार  होगा  ।

 we  के  बजाये  बंगलौर  में  होगा  |

 नागा  अद्रोही

 | श्री  रीडिंग  कादिर

 श्रीमती  सावित्री  निगम

 भी
 सुदूर  नायक

 थी  प्०  ०  चक्रवर्ती :
 1८३५  ्  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 |
 श्री  ै: ह ०  :

 wt  नि० Yo  भास्कर

 भी  सुबोध  सदी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  १६६२  से  नागा  विद्रोहियों वारा  नागालैंड में  कितने  सैनिक  व्यक्ति  मारे  गये

 प्रपात
 भ्र

 मूल  अंग्रेजी SU
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 इनके  कार्यों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 मेवात  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  झ्र णु शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):

 (®)  १९६२  में  १५  FERR  तक  विद्रोही  नागाओं
 द्वारा

 निम्नलिखित  safes

 मारे  गये  तथा  अपहत  किए  गए  ——

 मारे  गये
 &

 अपहत  VV

 चीनी  श्रावण  के  समय  सुरक्षा  सेनाग्र ों  के  कम  हो  जाने  पर  नागालैंड  में  ae  शरिक

 सशस्त्र  पुलिस  भेजी  गई  थी  ।  जी०  को  Mo  नागालैंड  द्वारा  विद्रोहियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  का

 समन्वय  किया  गया  है  ।  नागालैंड  की  सरकार  हिंसा  की  कार्यवाही  भविष्य  में  न  होने देने  के  लिए  तथा

 इसका  समर्थन  करने  वालों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  है  ।

 पाकिस्तान  में  विद्यमान  मन्दिर  कौर  गुरुद्वारे

 डे  sx
 प्रकाइावीर  झा स्त्री  :

 Lat
 जगदेव

 fag  सिद्धान्त

 कया  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  पाकिस्तान  में  जो  मन्दिर  कौर  गुरूद्वारे

 गये  हैं  उनकी  सुरक्षा  उनकी
 सम्पत्ति  के  हस्तान्तरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रगति  हुई  हैं  ?

 प्रदान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 जी  नहीं  ।  मंदिरों  ate  पवित्र-स्थानों  से  सम्बद्ध  भारत-पाकिस्तान  सम्मिलित  समिति  की  दूसरी

 बैठक  बुलाने  के  लिए  हमने  पाकिस्तान  सरकार  को  फरवरी  १९६२,  में  निमंत्रण  दिय  लेकिन

 पाकिस्तान  सरकार  ने  प्रभी  तक  हमारे  निमंत्रण  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 श्राकाश्वाणी  से  राष्ट्र-गान

 थी  प्रकादावोर  seat  :

 ८३७.-  श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त
 :

 सुबोध  हंसना

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  कार्यक्रमों
 की

 समाप्ति
 पर  राष्ट्र-गान  की  धून  जाने

 का  निश्चय  किया  गया  कौर

 यदि  तो  यहं  योजना  कब  से  प्रारम्भ  की  गई  है  ?

 सुचना
 wie  carey  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 राम  हाँ
 ।

 (@)  ३  १९६२३  से  ।

 हैदराबाद  के  निकट  विमान  दुर्घटना

 1८३८.  श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  भारतीय  वायु  बल  का  वैम्पायर  विमान  ११  १९६३  के

 सवेरे  हैदराबाद  से  ३०  मील  मादक  जिले  में  ग्वालापल्लि  गांव  में  दुघ
 दाप  al

 गया  ;  कौर

 फि  कमन
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  यदावन्तराव  :
 जी  हां  ।

 नियमों  के  अनुसार  दुर्घटना  को  जांच  के  लिए  एक  जांच  न्यायालय  का  आदेश  दिया

 गया हैं
 ।

 जांच  न्यायालय  की  कार्यवाही  पूरी  हो  जाने  के  बाद  पूरे  व्यौरे  मालूम  होंगे  ।

 सरदार  पटेल  के  प्रकाशित  भाषण

 देश  भी
 प्रकादावोर  शास्त्री  :

 श्री  जगदेव  सिह  सिद्धान्त  :

 कया  सुचना फिर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 सरदार  पटेल  के
 जो

 कुछ  चुने  हुए
 भाषण

 छपवाये  गये  थे  कया  अरब  वें  शर प्राप्य

 यदि
 तो

 कया  उन्हें  फिर  से  छपवाने
 की

 व्यवस्था  को
 जा

 रही  है  ;

 यदि  तो  ये  कब  तक  मिलने  लगेंगे  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  :  सरदार  पटेल
 के  चुने

 हुए  भाषण  दो  संस्करणों  में  प्रकाशित  किये  गये  थे--एक  अंग्रेजी  में  अर  दूसरा  हिन्दी  में  ।  इनमें  से

 ज़िन्दों  संस्करण  प्रतियां  अब  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 are  (7)  पुस्तक  को  फिर  से  छपवाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 गोधा का  घन  पदाये

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोधरा  की  वन  पदारथ  का  विदोहन  करने  की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इसको  क्रियान्विति  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेक़ैदिओ कार्य  मंत्री  तथा  ay  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 से  १९६२-६६  की  अवधि  में  ४४.  ४१  लाख  रुपये  के  अनुमानित  व्यय  से  वन  विकास

 की  wears  योजना  बनाई  गई  है  ।  योजना में  वन  सर्वेक्षण  तथा  कर्मचारी

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में
 भवन  तथा  वन  सड़क  निर्माण  तथा

 टीक  तथा  मुलायम

 लकड़ी  के  पेड़  लगाना  शामिल  है  ।  rE  ३-६४  के  लिए  कायें क्रम  बना  लिया  गया  है  जिस  पर
 ८  ,  oa

 लाख  रुपया  व्यय  आशा  है  कि  भ्रामक  तीन  वर्षो  में  पूर्ण  श्रद्धा  टीकक
 अतिरिक्त

 सूखी  लकड़ो  का  विदोहन  करने से  २५  लाख  रुपये के  वन  पदार्थ  मिल  जायेंगे  ।

 एजेंसी  कौन

 Tsk.  थ्री  fro  र  भास्कर  क्या  प्रतिरक्षा मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  के  श्रीहीन  किसी  कर्मचारी  अथवा  कर्मचारियों  ने  सेना  में

 एमरजेंसी  कमं/शन  के  लिए  भ्र भ्या वेदन  भेजा  है  ;

 यदि
 तो

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों
 को

 इंटरव्यू  के  लिए
 बुलाया

 गया  है धि

 मल  watt  में



 I5EQ  लिखित  उत्तर  १६  १९६३

 समय  कितने इस  NUTT  व  है  भूतपूर्व  एन  ०सी ०सी ०  के  केडट  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों के  अधीन

 इस  राष्ट्रीय  आपातकाल  के  समय  उनकी  सेवायों  का
 उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  :
 जी हां  ।

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  श्रतुसार  gg  सैनिक  सरकारी

 कर्मचारियों  को  सिफारि या  आरम्भिक  चुनाव  केन्द्रों  द्वारा  इण्टरव्यू  करने  की  है  ।  के  अन्य  केन्द्रों

 से  प्र सेनिक  सरकारी  कर्मचारियों के  बारे  में  प्यार  भ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ae  बताना  सम्भव  नहीं  हैं

 कि  aaa  के  दोनों  केन्द्रों  में  आवेदन  देने  वाले  सैनिक  सरकारी  कर्मचारियों में  कितने  राज्य  सरकार

 के  हैं  ।

 (7)  यह  जानकारी  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  इसको  मालूम  करने  में
 जितना  परिश्रम

 होगा  उसके  परिणाम  उतने  अच्छे  नहीं  निकालेंगे  ।

 सरकार  ने  हाल  में  हीं  west  आफिसर  इंस् ट्रक टर्स  तथा  सार्जेंट  मेजर  इंस्ट्रक्टर  का  एन०

 सी०  सी०  में  कैडर  बनाया  है  जिसके  ada  भूतपूर्व  एन०  सी ०  सी०  जो  तथा

 ठीक  हों  को  नियुक्त  किया  जाये  तथा  उनसे  एन०  सी ०  सी ०  में  नियमित  सेना  के  निरीक्षकों की  कमी

 पुरी  को  जायेगी  ।

 सेवा  थक

 1८४२.  थी  हेमराज  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  साठ  साल  से  बड़ी  og  वाले  पेंशन  वाले  तथा  साठ  साल  से  बड़ी

 वायु  वाली  पेंशन  पाने  वालों  की  विद्वानों
 को

 मनी झा डेर  लेते  समय  नियुक्ति  तथा  विधवा  होने  का

 प्रमाणपत्र अपना  देना  होता  है  ;

 ,
 क्या  सरकार  इन  दाँतों  को  उन  मामलों  में  छूट  देने  का  विचार  कर  रही  है  जिनमें  वहू  साठ

 साल  से  बड़े  हो  गये  हों  तथा  पुनः  नियुक्ति तथा  पुनः  विवाह करने  योग्य  न  हों
 ?

 पत्र ति रक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  जी  हां  ।  उन  सभी  पेंशन  पाने  वालों  थो

 साठ  साल  से  बड़े  हों  को  चाहे  वह  पेंशन  मनीआर्डर  से  ल  बेकारी अथवा  नियुक्ति

 ब्यौरा  पेंशन  लेने  से  पहले  देना  होता  है  ।

 कमीशन  प्राप्त
 की

 विधियों  को  प्रमाणपत्र  नहीं  देना  होता  है  परन्तु विधवा  होने  की

 घोषणा  के  फार्म  पर  निर्धारित  अधिकारी  के  सामने  पेंशन  लेने  का  हस्ताक्षर  करना  पड़ता  है  ।

 परन्तु  अफ़सर  के  पद  से  नीचे  पद  वाले  कर्मचारियों  की  विद्वानों  को  दो  सैनिक  पेंशन  पाने  वालों

 अथवा  wea  निर्धारित  व्यक्तियों  द्वारा  हस्ताक्षरित  विधवा  होने  के  प्रमाणपत्र  देने  होते  हैं  ।  परन्तु
 ४०

 वर्ष  से  बड़ी  श्रायू की थि की
 विधवाओं  को  विधवा  होने  का  प्रमाणपत्र  जिस पर  ary  व्यक्तियों

 के  हस्ताक्षर

 हीं  नहीं  देना  होता  है
 ।

 ये  घोषणायें
 तथा

 प्रमाणपत्र  के
 निर्धारित

 फार्मों

 ot  एड्रीनल  faa  जा  tal

 मले
 Rist  में
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 बाह्य  अन्तरिक्ष  के  बारे  में  श्रन्तरष्ट्रीय  विधि

 1८४३.  डा०  लक्ष् मीम लल  fait  :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  बाह्य  भ्रन्तरिक्ष  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  neat  विश्वविद्यालय

 स्तर  पर  कोई  ध्यान  किया  गया  है  ;  ्र

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 जबान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 शौर  \ aq)  aver  wafer  के  लिए  भ्रन्तर्रष्ट्रीय  विधि  के  बारे  में  सरकार  ने  आरम्भिक  भ्रध्ययन

 कर  लिया  है  ।  क्योंकि  शो  पता  से  प्रविधिक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  इसलिये  विधि  समस्यायें  जो  उत्पन्न

 को  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  में  इस  विषय  पर  विवाद  में  भाग  लिया है
 तथा

 बाह्य  अन्तरिक्ष  की  खोज  से  उत्पन्न  विधि  समस्याओं  को  भ्रध्ययन  के  लिए  गत  वर्ष  बाह्म  ग्रन्तरिक्ष के

 शांतिदायक  प्रयोगों  सम्बन्धी  उपसमिति  के  हम  सदस्य  हैं  ।

 सरकार  को  जानकारों  नहीं  है  कि  विश्वविद्यालय  में  इस  समस्या  का  कोई  विशेष  श्रष्ययन  किया

 मया  है  |

 प्रतिरक्षा  प्रयत्नों  के  संबंध  में  श्राकादावाणी से  प्रसारण

 1८४४.  श्री  नम्बियार  :
 कया  सुचना ate  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  प्रयत्नों  को  बढ़ाने  के  लिए  PEKQ

 तथा  जनवरी  PkRR  में  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  के  नेतायों  दवारा  तमिल  में  प्रसारण  के  लिए

 तथा  agra  रेडियो  स्टेशनों  की  सुविधा  का  प्रयोग  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (7)  क्या  कम्युनिस्ट  ए  ०  झाई०  टी ०  य० प  सी ०  नेतायों को  यह  सुविधा  नहीं दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  तौर

 क्या  जीवनंदम तथा  मनाली  कंडास्वामी  जसे  प्रसिद्ध  नेतायों  से  इस  बारे  में  सरकार  ने

 कहा है  ?

 श्योर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  अर  .  जब  ब्रा पात

 की  घोषणा  की  गई  थी  तब  मद्रास  त्रिचिरापल्ली  के  स्टेशनों  ने  भी  आकाशवाणी  के  प्राय  eat

 के  समान  ही  कला  उद्योग  कौर  राजनीति  के  विद्वानों  से  प्रा काश वाणी  पर  बोलने

 के  लिए  कहा  गया  था
 ।

 राजनीति  में  लगे  हुए  प्रसिद्ध  लोगों  जिनकों  मद्रास  तथा  तिरूचि  स्टेशनों  पर

 बुलाया  गया  था  की  तालिका  नीचे  दी  जाती  है  ।

 कांग्रेस  ४७;  डी०  एम०  Ho  ६;  पी०  एस०  पी०  २;  तमिल  नेशनलिस्ट पार्टी  २;  तमिल

 कलाम ४;  मुस्लिम लीग  १;  स्वतन्त्र  पार्टी  १  ।

 राजनैतिक  पार्टियों  के  नाम  से  सुविधा  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ।

 रन  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 tra  aaa  में
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 पाकिस्तानियों  द्वारा  aga  भारतीय  पुलिस  के  कमंचारो

 श्री  कोयला  विद्या

 Tory  शो  बिशन चंद्र सेठ

 (att  यदा पाल  fag
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  इस  ay  जनवरी  में  पाकिस्तान  ्  द्वारा  गिरफ्तार  भारतीय  पुलिस

 चारी  तथा  ग्रन्थ  व्यक्तियों के  बारे  में  २१  १९६३  के  झ्र तारांकित प्रदान  संख्या  Xo  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  गिरफ्तार  व्यक्ति  इस  बीच  मुक्त  कर  दिए  गए

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अ्रणदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 सभी  गिरफ्तार  व्यतीत  १५  १९६३  को  कर  दिए  गए  थे  तथा  भारत  लौट  प्रिये  |

 देवली  मिलिटरी  कप

 ८४६.  श्री  बैरवा  कोटा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देवली  मिलिटरी  कम्प  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितने  क्वार्टर  बनाये  जायगे  झ्र ौर

 उसमें  से  कितनों  के  निर्माण  का  काम  श्रारम्भ  हो  चुका  है  कौर  कब  तक  पूरा  होने  की  प्राशि  है  ;

 कोटा  मिलिटरी  ट्रेनिंग सेंटर  के  लिये  कितना  रुपया  मंजूर  किया  गया

 है  ;  भ्र

 यह  काम  कब  तक  चालू  होने  की  आशा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यशावन्तराव

 देवली  फौजी  छावनी में  क्वाटर  बनाने  की

 कोई  योजना  इस  समय  नहीं  है  ।

 तथा  सरकार  ने  कोटा  स्थित  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  लिए  ७५  लाख  रुपये  अनुमानित

 व्यय  के  झ्रावास  की  आवश्यकता  स्वीकार  कर  ली  है  ।  जरूरी  सेवाओं  सम्बन्धी  काम  पहले  ही  आरम्भ

 हो  गया  है  ।

 सेना  के  लियें  नई  इमारतें

 LJ - C9  MY  बरवा  कोटा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  ag  सच  है  कि  सेना  के  लिये  कुछ  राज्यों  में  इमारतें  बनाई  जा  रही  हैं  ;

 )  यदि  तो  राजस्थान  में  इस  काम  के  लिये  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  बनाई  जाने

 बाली  इमारतों  हेतु  कितना  रुपया  मंजूर  किया
 गया  है  ;  श्र

 राजस्थान में  कितनी  सेना  रखने  का  विचार है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदवन्तराव  :  जी  हां हाँ  ।

 चालू  वित्तीय  ag  के  अ्रन्तगंत  राजस्थान  में  ११  लाख  रुपये  सेना-निर्माण कायें  में

 व्यय  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 यह  सुचना  देना  जन-हित  में  न  होगा  ।

 ियनवबाबाककननणणाााा्ाणाणाण

 मूल  प्रेमी  में
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 पेकिंग  पर  भारतीय

 1८४८.  श्री  हरि  विष्णु  कामत :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  २१  १९६३

 के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  ER?  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चीनी  सरकार  द्वारा  श्री  शर्मा  उनकी  पत्नी  को  किस  पद  पर  नियुक्तः

 कर  रखा है  ;  कौर

 उनका  पुर्व  जीवन  क्या  है  ?

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  कौर
 s  3 any शीन  सरकार से  हमारे  संबंधों  के  कारण  यह  संभव  नहीं  ि  ७  पेकिंग  में  हमारा  दूतावास

 भ्रपेक्षित  जानकारी  हासिल  कर  सके  ।

 सीमान्त सड़क  विकास  बो

 1८४९.  हरि  विष्णु  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सीमान्त  सड़क  विकास  बोड़  में  पहले  उप-प्रवान  था  ;

 यदि  तो  उस  पद  पर  कौन  था ;

 क्या  पद  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  से  तथा  उससे  कारण  क्या  हैं  ?

 मंत्री  यशवंतराव
 :  सीमान्त  सड़क  विकास  ais

 पहले  उप-प्रधान  था  ।

 wage  प्रतिरक्षा  मंत्री  श्री  वी०  Ho  कृष्ण  मेनन  इसके  उप-प्रधान  थे  ।

 से  (F). 22 १२  दिसम्बर,१९६२  को  बोर्ड  के  विधान  का  संशोधन  किया  गया  था

 तथा  बोड़  के  संशोधित  विधान  में  उप-प्रधान  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  सुविधाजनक  है

 कि  बोर्ड
 के

 प्रधान  मंत्री  )  अलग
 से

 उप-प्रधान  रखने  के  बजाये  किसी  सदस्य
 का

 नाम

 निर्देशन  करदें  जो  विशिष्ट  मामलों  पर  ध्यान  दे  ।  बो  के  प्रक्रिया  नियमों  का  तदनुसार

 संशोधन  कर  दिया  गया  है  |

 कोयला  खनन  उद्योग  में  श्रमिकों  प्रबन्धकों  के  सम्बन्ध

 (  श्रीमती  मेमना  सुल्तान :

 1८४५०.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती :

 श्रीमती  नमूना  देवी  :

 क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  राष्ट्रीय  खान  कमंचारी  संघ  ने  भारत  के  कोयला  खनन  उद्योग  में

 श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  स्वस्थ  सम्बन्धों  के  लिए  एक  छः  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  सुझाव

 दिया
 है  ;

 ak

 मूव  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  योजना  के  सम्बन्ध में  सरकार  का  निर्णय है  ?

 part  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :  कोयले  की  खानों

 में  श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिये  भारतीय  राष्ट्रीय  खान

 कमंचारी संघ ने संघ  ने  १९६२  के  अपने  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  छः  सुझाव  दिये हैं  ।

 जहां  कहीं  भी  सम्भव  इन  सुझावों  पर  आवश्यक  कार्यवाही  कर  गई

 zt

 राजस्थान
 के

 लिये
 तृतीय  योजना  के

 लक्ष्य

 ८५१.  श्री तन  सिंह  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राजस्थान  के  लिये  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों

 को  संशोधित  कर  दिया  है  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  राजस्थान  सरकार  को  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया हैं

 ताकि  योजना  के  लक्ष्यों  को  पुरा  किया  जा  सके  ;  कौर

 यदि  उसकी  रूपरेखा क्या  है  ?

 अम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  किक : हैं  रा०

 :  जी  नहीं  ।

 कौर  (7)  ही  नहीं  उठता  |

 पंजाब  में  रेडियो

 १८४५२
 श्री  दलजीत सिंह  :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे कि  :

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रेडियो  सेटों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  केन्द्रीय  निर्धारित  लक्ष्य  कितना  है  ;  कौर

 पंजाब  राज्य  को
 ara  तक  कितने  रेडियो  सेट  दे  दिये  गये  हैं  ?

 सुचना  att  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  झाम
 :  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तीन  हज़ार  रेडियो  सैट्स  की  व्यवस्था  करने  का

 निर्धारित  लक्ष्य  है  ।  निर्धारित  लक्ष्य  में  वृद्धि  करने  के  जिससे  कि  समस्त  पंचायतों  को

 रेडियो  सेक्स  दिये  जा  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 अर्थसाहाय्य  योजना  के  ह. ग्रन्तगत  १९६१-६२  के  पन्त  तक  राज्य  सरकार  को

 a, RSX  रेडियो  सैट  दे  दिये  गये  हैं  ।

 aren  प्रशिक्षण  ar

 श्री  जेता :  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारी  नौसेना  के  प्रशिक्षण  के  लिये  देश  कोई  शौर  भ्रमित  नौसेना  प्रशिक्षण

 केन्द्र  खोलने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ;  शर

 faa  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  कया  उड़ीसा  में  में  एक  नौसेना  केन्द्र  खोलने

 के  पश्न  पर  भी  विवार  किया  गया  है  ?

 मंत्रो  यशवंतराव  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  |

 प्रशन  हो  नहीं  उठता  |

 श्रीनगर-लेह  सड़क

 Taye.  थो  wo  चे  ब्या  कया
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  की  समस्त  egal  में  यातायात  के  लिये  श्रीनगर-लेह  सड़क  को  साफ
 रखने  के  हेतु  कोई  विशेष  उपकरण  मंगाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  at  तो  किस  लागत  पर  शर  कहां  से  ;  अर

 मंगाये  जाने  वाले  उपकरण  के  क्या  ब्यौरे हैं  ?

 palace  मंत्रो  यशवंतराव  :  इस  बात  को  जांच  की  जा  रही

 है  कि  क्या  श्रीनगर-लेह  सड़क  को  वध  भर  यातायात  के  लिये  खुला  रखना  व्यवहायं  ह  ।  इस

 प्रयोजन  के  सम्बन्ध  में  विशेष  उपकरण  के  लिये  कोई  wars  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठते  |

 पाकिस्तानियों  द्वारा  हटाया  गया  सोमा  स्तम्भ

 yo  to  पटेल

 डा०  लक्ष् मीम तल  faaray :
 Touy  4  श्री  बैरवा  कोटा  :

 श्री  सुबोध  सदा  :

 कया  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 F )  क्या  पूर्वी  त्रिपुरा प्र  श्रीराम  के  त्रि संगम पर  स्थित  एक  सीसा  स्तम्भ  को

 पूर्वी  पाकिस्तानी  राइफल्स  ने  हाल  ही  में  हटा  दिया  था  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  ब्यौरे  हैं  ;  ak

 सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक  का र्थे  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 हां  ।

 १५  १६६३  को  लगभग  दोपहर  के  पूर्वी  त्रिपुरा
 शौर  झ्रासाम  के  एक  त्रि संगम  भगवान टीला  में  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  के  दस  कर्मचारी  सैनिक

 पहने  हुए  पय  प्रौढ़  एक  जो
 ०  zto  स्तम्भ  को  हटा  दिया  जिसे  वें  ताय  डींग  स्थित  कैम्प

 में  ले  गये  ।

 eee

 wast  में

 3161  (Ai)
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 पूर्वी  पाकिस्तान  प्राधिकार  को  दोनों  ही  राज्य  सरकार  तथा  ज़िला  अधिकारियों

 के  स्तर  पर  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  कड़े  विरोध  पत्र  भेजे  गये  इन  विरोध  पत्रों  में  यह  मांग

 गई  है  कि  दोनों  देशों  के  प्रतिनिधियों  के  सशक्त  निरीक्षण  के  अधीन  स्तम्भ  को  उसकी

 मल  स्थिति  में  तुरंत  हो  पुरःस्थापित  किया  जाय  ।

 gut  काटन

 1८५६  श्री  र०  पटेल  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  काडी  की  दुर्गा  काटन  मिल्स  लिमिटेड  बन्द  हो  गयी  है  ;

 (@)  तने  श्रमिक  बेरोज़गार  हो  गये  हैं

 मिल  के  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  मिल  ने  कर्मचारियों  को  aa  तक  की  देय  राठ  का  भुगतान
 दिया

 है
 ?

 परम
 शौर

 रोजगार  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ०  कि०  मालवीय  ):  यह  मामला

 राज्य  क्षेत्र  में  माता  है  |  सूचना  मिलो है  कि  मिल  में  ५  १९६३  से  हड़ताल हो

 रद्दी  है

 लगभग  १३००  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 a  यह  सुचना मिली  है  कि  कुछ  श्रमिकों  को  मंहगाई  भत्ता  न  दिये  जाने

 के  कारण  हड़ताल  हुई  है  ।

 खप  के  साय  प्रत्यंग
 सन्धि

 1८५७  Sto  लक्ष् योम लल  far  क्या  अजान  स की  ट् ह |  नट  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  प्रत्यंग  के  सम्बन्ध  में  किसी  सन्धि के  श्रथवा  किसी  wer  प्रकार

 के  दायित्व  के  कारण  रूस  से  बचन  बद्ध  है  ;  अर

 यदि  तो  किन  बाध्यकारी  कारणोंवश  सरकार ने  रूसी  नाविक के  विरुद्ध

 चोरो  के  अभियोगों  की  जांच  का  ara  दण्डाधिकारी  को  सौंपा  ?

 विजान  मंत्री  तथा  जेनेटिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्रो  जवाहरलाल  नेहरू  ye

 ak  इस  समय  भारत  सरकार  तथा  रूसी  सरकार  के  बीच
 कोई  red  ata  नहीं

 प्रस्थ पं ग  १९६२  के  अत्यंत  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार हैं  कि  वे  भागे

 हुए  भ्रपराधियों  को  उन  भ्र धि सुचित  विदेशी  राज्यों  को  प्रत्यपित  करें  जो  कि  ऐसे  sero

 के  fat  प्रवक्ता  करते  हैं  यद्यपि  कथित  अधिनियम  के  cal  में  ये  सन्धि  वाले  राज्य  नहीं

 रूस  श्रधियुचित  राज्यों  में  से  एक  है  कौर  तदनुसार  भारत  में  रूसी  दूतावास की  रूसी

 नाविक  को  उनके  सौंपने  को  मांग  राते  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  यहीं  उपयुक्त  समझा  कि  इस

 मामले  को  दण्डाधिकारी  को  जांच  के  लिये  सौंप  दिया  जाय  |

 नल  अंग्रेज  में
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 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  श्रनुतुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 कमंचारो

 कप  थ्रो  राम  सेवक  WT  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 उनके  मंत्रालय  में  इस  समय  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रतसूचित  आदिम  जातियों

 के  कितने  गजेटेड  तथा  नान-गजेटेड  हैं

 क्या  उक्त  संख्या  उनके  सुरक्षित  कोटे  के  समान है

 यदि  तो  क्यों  ;  अर

 क्या  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  कोई  उचित  कदम  उठाये  जाने
 बाले

 सुच  श्र  प्रसा  रण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  से  सूचना  एक

 की  जा  रही  है  झ्र  यथा  समय  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ant में  सड़कें

 1८५६  श्री  प्र्०  ध: ह  बसपा  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नेफा  सीमावर्ती  प्रदेश  में  टक्कर  संगठन  द्वारा  जिन  सड़कों  का  निर्माण  किया  गया  है

 उनकी  लम्बाई  कौर  लागत  कितनी  है  ;

 टक्कर  संगठन  द्वारा  निर्माण की  गई  सड़कों  की  प्रति  मील  लागत  उन्हीं  श्रवस्था्ों

 में  केन्द्रीय  लीक  निर्माण  विभाग  तथा  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  बनाई  जाने  वाली

 सड़कों  की  प्रति  मील  लागत  की  तुलना  में  कितनी  है
 ?

 मंत्री  यशवन्तराव  नेफा में  ३१  १९६२  तक

 ३४३  मील  लम्बी  असमतल सड़कें  मोटर  चलाये  जाने  योग्य  ढाल  पर  बनाई  गई  जीप  चलाये

 जाने  योग्य
 ४६

 मील  लम्बी  सड़कें  भी  सम्मिलित  बनाई गई  हैं  ।  इसके  भारी  मोटर
 गाड़ियों  को  चलाने

 के  लिये  ११२  मील  लम्बी  सड़कों  का  gare भी  किया  गया है  ।  १६६२

 तक  कुल  १४६  लाख  रुपया  व्यय  gate  ।

 (१)  (२)  सड़कें  बनाने  के  लिये  दिये  गये  (३)  मु-प्रदेश  ak

 (४)  विकसित  क्षेत्रों  से  दूरियों  में  भिन्नता  के  कारण  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  तथा  लोक  निर्माण  विभाग

 तथा  के  वारा  नेफा  में  बनाई  गई  सड़कों  के  निर्माण  में  arg  प्रति  मील  लागत  की  सीधी

 तुलना  करना  शिवहर  नहीं  है  ।  सीमावर्ती  सड़क  संगठन  द्वारा  बनाई  गई  सड़कों  पर  srs

 निर्माण  की  लागत  की  उपयुक्तता  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 टाटा  द्वारा  मिलिटरी  का
 संभरण

 1८६०  को  इ०  मधुसूदन  राव  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  टाटा  से  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  हारा  खरीदे  गये  अथवा  खरीदे  जाने  वाले

 लगभग
 V,oe0c  ट्रक

 ममी
 तक  उन्हीं  के  पास  पड़े  हैं  क्योंकि  प्रभी  तक  उनका  निरीक्षण  नहीं  हो  सका  है

 सत्र  में
 ~ srmrar
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 त्रि ति रक्षा  मंत्री
 यशवन्तराव  परन्तु  प्रभी

 तक  दीं
 गई

 ट्रकों  की  संख्या  चार  हज़ार  से  कम  है  ।  सेना को  संभरित  की  गई  मोटर  गाड़ियों  का  निरीक्षण  करने  के

 लिये  जमशेदपुर  में  एक  निरीक्षण  विभाग  खोल  दिया  गया  है  ।  इन  मोटर  गाड़ियों  के  निरीक्षण  में

 उससे  अधिक  समय  नहीं  लगता  जो  कि  ऐसे  निरीक्षणों  में  लगता  है
 ।  संभरण

 के  लिये  जो
 मोटर  गाड़ियां  तैयार  थीं  उन  सभी  को  निरीक्षण  करने के  बाद  ले  लिया  गया  है  सिवाय  लगभग  ३००

 मोटरगाड़ियों  के  जिनके  लिये  टाटा  बाडी  बना  रहे  हैं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 बिहार  में  बन्दूक  बनाने  का  कारखाना

 ८६१.  श्री  कोटा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  मुंगेर  में  बन्दाक  बनाने  का  जो  कारखाना  खोला

 था  उसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  कौर  अरब  उस  में  राइफल  बनाने
 की  मशीन

 लगाई  जा  रही

 यदि  तो  इस  में  हर  साल  कितनी  राइफलें  बनाने  की  योजना  है  कौर  सरकार  का

 इस
 पर

 कुल  कितना  खर्चा

 क्या  इस  संकटकालीन  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  अन्य  स्थानों
 पर  ऐसा  कारखाना

 खोलने  का  विचार  कर  रही

 क्या  इसके  पार्ट  बाहर  से  मंगाये  जायेंगे कौर  यदि  तो  कहां से  ?

 प्रतिरक्षा
 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा

 उत्पादन  मंत्री  रघुरामेया )  :
 जी  नही ं।

 wet  नहीं  उठता  ।

 एक  नई  स्माल  aes  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  सरकार  के  विचाराधीन है  |

 जी  नहीं  ।  सभी  हिस्सों का  निर्माण  प्रस्थापित  कारखाने में  ही  किया  जायेगा  |

 सी  हौक  we  लड़ाकू  वायुयान

 श्री  बसुमतारी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  तीन
 सी

 हौक  जैट  लड़ाक  वायुयान  इंगलेंड  से  भारत

 आये

 यदि  तो  कया  यह  सी  हॉक्स  विमान  वर्तमान  श्रापातकाल के  सम्बन्ध  में  दिये  गये

 कौर

 यदि  तो  उनकी  इतनी  कम  संख्या  का  क्या  औचित्य  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  ,  हां

 श्र  आपातकाल से  पूर्व  वायुयान  वाहक
 के

 लिये
 क्रयादेश

 दिये
 गये  वायुयानों  की

 यह  एक  fed  है  ।

 ६  अंग्रेज़ी में  ।
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 meet  आफिसर  की  पहली

 श्री  विशन  चन्द्र  सेठ

 fe  थ्रो  यशपाल  faz

 श्री  सुरेन्द्रपाल

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  नि  परकार  राष्ट्रीय  पेनाल्टी

 दल  में

 दुर  समय  के  लिए  TIT > >  लिये  जाने के  लिये  भ्राफिसर  इंस्ट्रक्टर ों  कौर  सार्जेट  मेजर  इंस्ट्रक्टर ों  की
 एक

 पदाली  बनाने  के  विषय  में

 किसी  प्रस्ताव  पर  विवार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  कौर  उनकी  उपलब्धियां  कितनी  कौर

 यह  प्रतिरक्षा  में  उन्नति  के  लिये  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होगा ?

 जि ति रक्षा  मंत्री  (att  यशवंतराव  सरकार  ने  अ्रन्डर  आफिसर  इंस् ट्रक टरों

 श्र  सार्जेंट  मेजर  इंस्ट्रकटरों  की  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  में  पूरे  समय  के  लिये  नियुक्ति  करने  के  लिट || लंभे

 एक  पदाली  बनाने  निर्णय  कर  लिय

 नियमित  सेना  शिक्षकों  के  आंशिक  रूप  में  हटाये  जाने  र  जि द्योल यों  के  समस्त  समथिंग

 युवा  छात्रों  को  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के प्र पार

 के  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  यूनिटों  में  शिक्ष कों  की  आवश्यक  तो  बहुत  alas  बढ़े  गई  है  ।

 शिक्षकों  की  संख्या  की  इन  कमियों  को  पूरा  करने  के  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  के  उन  भत युव

 ईन्डर  aha  शर  सार्जेन्ट  मेजरों  को  जो  अपनी  सेवायें  अ्रपित  करते  हैं  तथा  उपयुक्त  पाये  जाते  हैं

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  में  esr  प्रा फितर  इंस्ट्रक्टर ों  तथा  सार्जेन्ट  मेजर  इंस् ट्रक टरों  के  रूप  में  पुरे  समय

 के  लिये  नियुक्त  किया  जा  रहा  है
 ।

 शाकिर  इंस्पेक्टरों  को  २२५  रुपया  प्रति  मास  तथा  साजिश  मेजर  इंस्ट्रक्टर ों  को  9k

 रुपया  प्रति  मास  समेकित  वेतन  दिया  जायेगा  ।

 इन  ईन्डर  आफिसरों  तथा  सार्जेन्ट  मेजर  इंस्ट्रक्टर ों  को  नौकरी  में  लगाये  जाने  से

 नियमित  सेना  पर  बोझ  कम  हो  जिसे  कि  wer  इन  समस्त  शिक्षकों  को  अपने  में  ही  से

 ढल  कर  लगाना  होता  ।.  इससे  विद्यालयों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  समस्त  agate  छात्रों  को  सैनिक

 प्रशिक्षण  देने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी

 लखनऊ  हवाई  BAST

 शा  सु०  ajo  aat

 श्री  बडे
 ८६४

 क्या न्  at
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बख्शी  के  लखनऊ  के  हवाई  के  विस्तार  की  कोई  योजना  बना थी  गई  है

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  कुछ  किसानों  की  जमीन  ली  गई  है

 इससे  कितने  गांवों  पर  प्रभाव  पड़ा  और

 किसानों  को  amas  दिलाने  का  क्या  प्रबन्ध  किया  गया  है
 ?

 हड  ee

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 प्रतिरक्षा  मंत्री  यश्चवन्तराव  जी  हां  ।

 तथा
 हवाई  ag  निर्माण  सेवायों का काम ar  काम  प्रारम्भ  हो  चुका है

 इस  काम  के  लिए  श्रावस्ती भूमि  प्राप्त की  जा  चुकी  हवाई  ग्रह  की  विस्तार योजना  का  किसी

 भाव पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ा  है  ।  सम्बन्धित राजस्व  भ्र धि कारियों  द्वारा  मुल्यांकन करा  कर

 जमीन  के  स्वामियों  को  नियमानुसार  मुन् नाव जा  fear  जायेगा

 पुड्ठपोतों  oer  निर्माण

 थी  प्रदेश हि  देव
 1८६५.

 थी  ह  ही

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हमारी  सेना  के  लिये  युद्धपोतों  का  निर्माण  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जापानियों  ने

 हमारी  सरकार  को  aaa  भाव  शादी  दिये

 ये  भाव  क्या  हैं  झर  भ्रमण  स्थानों  से  प्राप्त  भावों  की  तुलना  में  कैसे  पौर

 युद्धपोतों  का  निर्माण  कब  होगा  ate  कहां  ?

 ix
 नतीजा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघु रामे या  ):

 ॥  म
 )  कुछ  जापानी  सायों

 के  साथ  तथ्यान्वेषण विधायी  की  गई  हैं  ।  ऐसा  कोई  भाव  इरादी  न  तो  मांगा  ही  गया  ate  न  प्राप्त  ही

 हुआ है  ।

 कौर  wer  ही  नहीं  उठते  ।

 सां दमा रो

 ८६६.  श्री  बेरा  कोटा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आगामी  शिक्षा  से  कालेजों  में  सैनिक  शिक्षा  अनिवार्य हो  जाने
 न

 के  कारण  कालेजों  में  राइफल  ट्रेनिंग  के  लिए  चांदमारी  के  स्थानों  की  व्यवस्था  की  जा  X@t

 यदि  at,  तो  इस  पर  कारतूस  शादी  का  व्यय  किस  मंत्रालय  की  तरफ  से

 इसके लिए  सन्  egR  में  कितना  रुपया  मंजूर  किया  जायेगा  ;  कौर

 क्या  राज्य  सरकारें
 भी

 ऐसी  ही  व्यवस्था  करेंगी ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराय  :  राष्ट्रीय  छात्र-दल  Revs  के

 अनुसार  जो  कालेज
 यहां  राष्ट्रीय  छात्र-दल  की  यूनिटें  खड़ी  करना  चाहते  उनसे  अपेक्षा  की

 जाती  है  कि  वे  चांदमारी  के  अभ्यास  के  लिए
 .  २२  बोर  राइफल  के  लिए  उपयुक्त  छोटी  चांदमारी

 का  स्थान  देंगे  या  उसके  लिए  प्रबन्ध  करेंगे  चूंकि  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों के  सभी  छात्रों  को  राष्ट्रीय

 छात्र-दल  राइफल  ट्रे  लिंग  में  लिया  जा  रहा  है  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  चांदमारी  के  लिए  जल्दी

 ही  cae  तौर  पर  प्रबन्ध  किया  जाये
 ।

 विश्वविद्यालय  ष्  श्रायोण  ने  इस  sare  के  चांदमारी  के

 स्थान  बनाने  के  लिए  प्राथमिक  राहायता  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  जोर  बहुतेरे  विश्वविद्यालय  तथा

 कालेज  इस  का  लाभ  उठा रहे  हैं  ।
 er

 मूल  मं प्रे जी  में

 eFrigates
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 रक्षा  मंत्रालय कारतुस  का  खर्चे  अ्रपने  ऊपर  लेगा  ।  शझनुमोदित  कालेजों  ate

 विद्यालयों  में  छोटी  चांद भारी  के  इस  प्रकार  के  लगभग  एक  हज़ार  स्थान  बनाने  के  लिए  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग ने  २४  लाख  रुपये  अलग  रख  लिया है  |

 सन्  १९६३-६४  के  अन्तर्गत  अभ्यासी  कारतुस  के  लिए  २६.  ३४  लाख  रुपये  व्यय  का

 at लगाया  गया  है

 यह  सुचना  इस  समय  प्राप्य  नहीं  है  ।

 खाद्य  पदाथों  के  रूप  में  मजूरी  का  भूगतान

 f tt  सुबोध  हुएदा
 1८६७.

 Lat  स०  चंद  सामन्त

 a  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रमिकों  को
 निर्माण

 at  लिये  मजूरी  का  पचास-पचास

 प्रतिशत  खद्य  पदार्थों  तथा  घन  के  रूप  में  देने  के  लिये  बह ुत  सो  अप्रेम  भोजन  दें  आरम्भ  की  जायेंगी  ;

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  योजना में  प्रारम्भ  पौर

 किन  परियोजना प्र ों  में  ऐसी  गो जन परों  को  आजमाया  जायेगा  ?

 शीर  रोजगार  मंत्रालय  में  उसमें
 ब्र

 तथा  योजना  उप मंत्र  (a Zo इयाँ
 XTo  पट्टा मिरा मन ):

 से
 .  विश्व  खाद्य  कार्य  क्रम  के  wade  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  होने  वले  खाद्य  पदार्थों

 को  मजूरी  के  at  दाक  रूप  में  भुगतान  करने  के  भरा  धार  पर  सिंचाई  के  ताल  जॉ  में  से  मिट्ट
 तटीय  बांध  शर  क्षेत्र  बाय  बनाने  से  सम्बन्धित  घरों  को  क्रिया  करने  के  लिये

 कुछ
 ग्रा जमा यशी  प्रस्ताव  ada  हैं  ।  योजना  sri  का  निर्माण  कार्यों  को  करने  के  लिये

 अन्य  किन्हीं  ott  अप्रिय  परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  का  at  न  ी  है  जिनमें

 कि
 ४०

 प्रतिशत  मजूरी  खाय  पदार्थों  के  रूप  में  दी  जायेगी  ।

 भविष्य  निधि  अ्रंशदान  फको  wafer  राषि.थां

 1८६८.  श्री  डोनेन  भट्टा चा यें  :  क्या  श्रम  ग्रोवर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  के  वस्त्र  तथा  इंजोनिर्वारिंग  उद्योगों  में  भविष्य  नि  घि  के  लिये  नियोजकों

 के  झंदाद,न की  ग्रव। दाष्ट  राशियों  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;

 इन  उद्योगों  में  भविष्य  निधि  के  लिये  नियोजकों  द्वारा  उनके  od  श्रंदादान  दिये  जाने

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 अम  शरीर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  दें  रा०

 :  ३१  १९६३  को  स्थिति  निम्नलिखित  थी  :

 उद्योग का  नम  नियोजकों के
 भाग  की

 राशियां

 में  )

 वस्त्र  4,235,362
 २

 इंजीनियरिंग
 १  8¥,000

 नल  azar  में
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 जिने  १२६  नियोजकों  ने  अपना  भाग  नहीं  दिया  है  उनमें  से  ११४  के  विरुद्ध  करमचारी

 भविष्य  निधि  १९६२  atc  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  अधीन  वैदिक  कार्यवाही

 प्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।  जहां  तक  शेव  १२  निरोधकों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  ने  उन्हें

 भविष्य  fafa
 की  झवंदिष्ट

 राशि  को  किश्तों  में  देने  की  अनुमति  दे  दी  है
 ।

 धातु  ATTA,  इच्छा पुर

 दोनों

 La  सुबोध  हुसना

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  इच्छापुर  के  हटाकर  धातुकर्म  प्रयोगशाल

 को  हैदराबाद तथा  स्टील
 फौजें  सैक्शन  को  कानपुर  ले

 जाने  का  निश्चय  किया है

 यदि  तो  इसके क्या  कारण हैं  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्र भ्या वेदन  किया  है
 ?

 जीविका  मंत्रालय में  प्रति  रक्षा  उत्पादन  मंत्रो  रघरामंया ):  हां  ।
 तिरा

 घातुकम  प्रयोगशाला  हैदराबाद  ले  जापी  जा  रही  है  ।  स्टील  फौजें  कानपुर  नहीं  ले  जाया  जा  रहा  |

 धातु  प्रो  इस्पात  इच्छापुर  के  परिसर  के  इन्दर  प्रतिरक्षा  धातुओं
 प्रयोगशाला

 का  जो  विद्यमान  स्थान  है  उसमें  विस्तार  का  कोई  भी  क्षेत्र  नहीं  है  ।  धातुविज्ञान
 के  क्षेत्र में  प्रतुष॑ं घान

 तथा  विकास
 की

 बढ़ती  हुई  गति  का  साय  देने  के  इसे  इच्छापुर से  हटाकर  बाहर  कहीं

 एक  उपयुक्त  स्थान  पर  ले  जानें  का  निर्णय  किया  गया  था  |  सरकार  कलकत्ता  को  मिलाकर

 समस्त  सम्भव  वैकल्पिक  स्थलों  पर  ध्यानएवंक  विचार  करने  के  पश्चात्  इसे  हैदराबाद उठा

 ले  जाने  का  निश्चय  किया  जहां  कि  प्रयोगशाला  को  हटाकर  ले  जाने  के  लिये  तुरन्त  ही  स्थान

 उपलब्ध  था  ।  विद्युत  तथा  जल  भी  उपलब्ध  थे  ।

 नहीं  |

 wzat  में  मिलिटरी  बैरक

 ८७२.  को  राम  सेवक  यादव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कटनी  फौजी  कैम्प  को  बैरकों  में  १४  या  १४५  वर्षों  से  बसे  हुए  शरणार्थियों  की

 श्र  से  कोई  प्राथनापत्र प्राप्त  हुझआा है कि कि  उन  बैरकों के  स्थान  पर  निवास  की  इमारतें  बनवा  दी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यद्ावन्तराव  :  था  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 mire  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख
 दी

 जायेंगी
 ।

 कमल  अंग्रेज़ी  में
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 गणतंत्र  दिवस  परेड

 थो  हरिश्चन्द्र  मायर

 गोमती  सावित्री  निगम  : 1८७३.

 {  थो  स०  लाभ  feral  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गणतंत्र  दिवस  परेड  योजना  तथा  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  ही  हुई  थी  ;

 भविष्य  में  यदि  कोई  सुधार  करना  चाहती  है  तो  वह  क्या  है
 ?

 नि रति रक्षा  मंत्रो  यदावन्तराव  परेड  योजना  तथा

 निर्धारित  कार्यक्रम  के  श्रतुसार  ही  हुई  थी  |  प्रशिक्षण  की  कमी  के  कुछ  सैनिक  समूह
 नियमित  पंक्तियों  में  नहीं  चल  सके  कौर  परिणामस्वरूप  परेड  दे  अन्तिम  भाग  में  कुछ  व्यवस्था

 हो  गई  थी  ।

 सुधार  गणतंत्र  दिवस  परेड  के  प्रतिरूप  पर  ही  निर्भर  करेंगे  |  झ्रागामी  ag  की  परेड

 का  प्रतिरूप  कभी  तक  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 oe

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बचनों  तथा  प्रतिज्ञाप्रों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  काय पाड़ी

 बतान  वाला  विवरण

 पसंद  काष  मंत्री  सत्यनारायण  fag):  मैं  विभिन्न  सूत्रों  जो  प्रत्येक  के  सामने  बताये

 गये  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथाਂ  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  बनने  वले  लिखित  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  भ्रतूप्रक  विवरण  संख्या  ३  तीसरा  PERR-K3

 लोक-सभा )

 (3)  अनुपूरक  fac  संख्या  ४  दूसरा  ERR

 लोक-सभा

 e  पहला  FERR (3)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  ८

 लोक-सभा

 (४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १०  चौदहवीं  १९६१

 ॥

 में  रखे  देखिये  ऋम पस दा  संख्या  एल०  टो०-९७१/६३, एल०

 892/&3,  एल०  डो०-६७३२/६२  एल०  टो०-£७४/६३]

 कोयला  खान  मुहाने  पर  स्नानागार  नियम

 शम  कौर  जगार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  To  feo  सा लव ोय  मैं  खान

 १९५२  की  धारा
 ५६

 की  उपधारा  (७)  के  दिनांक  २
 ६९६३

 की
 अधिसूचना

 alta

 मूल  dad में
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 संख्या  जी०  एप०  १६७  में  प्रकाशित  कोयला  खान  पुराने  पर  स्नानागार  YER 2 <
 ~

 की  एक  प्रत  सभा  पटल  रखता  ।  [Jererera  q  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टीम  91/73]

 सभा का  आ

 पिंदनकार्ष  ह  (zy  तत् यता रायग  सिंह  श्र/पकी  अ्रनुमति  से  ८

 १९६३  को  घोषित  aa  मंत्रालयों  पौर  विभागों  के  श्रतुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  मतदान

 के  क्रम  के भ्रतुपार  यह  घोषणा  करता  हूं  कि  १८  मार्चे  संप्रग  होने  व.ले  सप्ताह  के  सरकारी  कार्य

 में  निम्नलिखित  मंत्रालयों/।व  भागों  पर  चर्चा  ate  मतदान  होंगे  :--

 (१)  वंदेशिव-कार्य  ।

 (२)  खाद्य  तथा  कृषि  ।

 (३)  सुचना  भ्र  प्रसारण  ।

 (४)  दिक्षा

 (५)  वैज्ञानिक  arte  ait  सांस्कृतिक-फार्य  ।

 (६)  शाक्ति  ।

 । (७)  स्वास्थ्य

 (८)  सिंचाई  ate  विद्युत  ||

 श्र  एरि'विष्णु  कामत  :  हमें  कभी  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  कार्य  के  सम्बन्ध

 में  ही  प्रतिवेदन  प्राप्त  प्र  है  ।  श्रेय  मंत्रालयों  के  विषय  में  zat  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुये  ।  यह

 प्रतिवेदन  सम्बन्धित  मंत्रालयों  की  मांगों  पर  विचार  करने  के  कम  से  कम  ४५  दिन  पहले
 जाने

 चाहियें  ।  कया  श्राप  मंत्रालयों  से  इस  विषय  में  कहेंगे  ?

 महोदय  :  मैं  ने  पहलें  ही  मंत्रालयों  से  इस  fara  में  कह  दिया  है  ।

 fat  सत्यनारायण  मैं
 ने

 सब  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  यह  कह  दिया  है  कि  इस  वर्ष

 प्रतिवेदन  श्र  दानों
 की

 मांगों  पर  विचार  प्रारम्भ  करने  के  कम  से  कम  ३  दिन  पूर्व  भेज  दिये  जायें  ।

 ओ  हा रदिष्णु  कामत  :  कम  से  कम  पांच  दिन  ।

 श्री  सत्यनाध्यण  स्  मैं  ने  के  लिये  कहा  है  ।  मैं  ने  कहा  है  कि  मांगों  पर

 विचार  शुभारम्भ  करने  के  कम  से  कम  तीन  दिन  पहले  प्रतिवेदन  पहुंच  जाने  चाहियें  ।

 ्रो  सुरेखनताथ  fragt  )
 :  प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  करना  पढ़ेगा  ।

 श्रव्य  महोदय :  ag  ठीक  हूँ  ।  मैं  भी  यही  समझता  हूं  कि  यद्यपि  इस  वर्ष  के  लिये

 सभा  ३  दिन  से  ही  सहमत  हो  तथापि  इस  के  लिये कम  से  कम  ४५  दिन  होने  चाहियें  ।

 मंत्रालयों  को  ऐसा  करना  चाहिये  |  श्री  तक  केवल  ३  खाद्य  शौर  कृषि

 रोक  सुचना  रोक  प्रसारण  मंत्रालयों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुये  हैं  ray  मंत्रालयों  जिनकी  मांगों

 oe
 पर  अगले  सप्ताह  चर्चा  की  यथासम्भव  शीघ्र  प्रतिवेदन  भेजने  के  लिये  कहा  ये |

 गूगुल  wast  में
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 सत्यनारायण सिंह  :  मैंने  उन्हें  लिख  दिया  है  श्र  मैं  समझता  हूं  वह  ऐसा  करेंगे
 ।

 हरिकृष्ण  कामत  :  उन्हें  इसे  कार्यान्वित  करना  चाहिये  ।

 महोदय  :  मैं  श्री  कामत  ग्राम  माननीय  सदस्यों  से  यह  प्राय ना  करना  चाहता  हूं  कि

 मुझे  प्रतिदिन  निदेश  देने  के  लिये  न  कहा  जाये  ।  प्रतिदिन  कहने  से  इसका  कोई  मूल्य  नहीं  रहता  |

 पलो  दुरिविष्ण कामत कामत  :  यह  श्राप पर  सरकार पर  ६  है  ।

 गप्रथ्यक्ष  महोदय  :  यदि  वहू एक  बार  ही  कहें  और  मैं  कोई  निदेश दूं  या  प्रार्थना  करूं  ग्रोवर  उसका

 पालन
 न  हो  तो

 वह  safer  उठा  सकते  हैं  ।  किन्तु  यदि  हर  बार  ऐसा  किया  जाये  तो  उसका  महत्व  नहीं

 रह  जाता

 ्रो  हुरिविष्गु  कामत
 :  किन्तु  यदि  वह  उसका  पालन  न  करें

 तो
 मैं  घौर  किससे  कहूं

 pupae  महोदय  :  मैं राद  करता  हं  कि  वह  उसका  पालन  करेंगे  ।

 श्री दाजो  :
 गत  सत्र  में  आपने  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मन्त्रालय  को  निदेश  दिया  था

 कि  विभिन्न  उद्योगपतियों  के  वर्गों  को  दी  गयी  श्रनज्ञप्तियों  का  विवरण  पाक-पायक  बतलाया  जाये  ।

 को  दो  बार  भ्राइवासन  दिया  गया  था  कि  ऐसा  किया  जायेगा  ।  किन्तु  ay,  वर्ष  से  विक  हो  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कृपा  करके  लिख  कर  दे  दें  ।  मैं  उस  पर  कार्यवाही करूंगा  ।

 सभा  क  काय  क  बार  म

 थ्री  यश्पाल सिह  :  अध्यक्ष  मुझे  एक  मिनट  में  यह  निवेदन  करना  है  कि  २३

 art
 को

 सरदार  भगतसिंह  बलिदान  दिवस  है  ।  शुरू  में  उस  दिन  छुटटी शह  की  हुई  थी  ।  उसी  के

 मुताबिक  हमने  देश  भर  में  भ्र पना  प्रोग्राम  बनाया  हम्ना  था  |  ज़र्बं  २३  मार्च  को  दुबारा  किंग  डे  कर

 लिया  गया  है  ।  ऐसी  दशा  में  हम  लोगों  का  कया  होगा  क्योंकि  वहां  हम  लोगों  की  पोलिटिकल  ड्यूटी  है

 शर  यहां  पर  पालियामेंटरी डयूटी  है  ।

 ग्रध्यद  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  चाहिये  कि  पहले  इस  बात  का  ध्यान  रखा  करें  ।

 जिस  बिजनेस  एडवाइज  री  कमेटी  का  फैसला  होता  है  कौर  हउस  के  सामने  भ्राता  है  उस  यह

 उनको  लानी  चाहिये  ।  जब  हाउस  ने  फैला  कर  लिया  कौर  सारा  काम  हो  गया  उस  वक्त  उनको

 ख्याल  है
 ।

 मैंने  तो  पहले  से  ही  कहा  ga  है  कि  जब  हाउस  के  सामने  कोई  चीज़  कराये उस

 ऐतराज  होना  चाहिये
 |

 श्री  माननीय  सदस्य  को  कोई  ऐतराज
 इस

 बात  पर  है
 तो

 वह  मेरे  पास

 न
 ।

 मैं  देखूंगा  कि  हो  सकता  लेकिन  जरा  मुश्किल बात  है  ।

 थी  अंठादावीर  कास्त्रो
 :  एक  निवेदन  मैं  भी  करना  चाहता  था  ।  अभी

 पार्लियामेंटरी  श्रफेग्नस  के  मिनिस्टर  से  कहा  है  कि  जिन  विभागों  की  यहां  पर  बहस  हो  उनकी  रिपोर्टो

 काफी  समय  पहले  मिलनी  चाहियें  ।  पिछले  वर्षों  में  प्रायः  यह  देखा गया  है  कि  इंग्लिश की  रिपोर्ट

 तो  ठीक  समय  पर  मिल  जाती  लेकिन  हिन्दी  की  रिपोर्टे  जब  वाद-विवाद  समाप्त  हो  जाता  है  तब

 मिलती  हैं
 ।

 जब
 उस

 पर
 भी

 इतना  व्यय  किया  जाता  है  तो  मगर  वे  समय  पर  मिल  जाया
 करें  तो  ज्यादा

 बरच्छा  रहेगा
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  दोनों  ही  प्रकार  की  रिपोर्टे  गया  समय  मिल  जाया  करें

 मंपग्रेजी  में
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 सामान्य  ग्रायव्ययक-सामान्य  चर्चा--जारी

 अध्यक्ष  मड़ादय च्व्द  सभा  अब  सामान्य  आयव्ययक  पर  मारकर  चर्चा  आरम्भ  करेगी
 |  श्री

 उ०

 qo  त्रिवेदी झपना  भाषण  जारी
 रखें

 ।

 थी  उ०  स०  त्रिवेदी  :
 कल  मैं  यह  कह  रहा

 था
 कि  हमारे  राजस्व  जहां  भी

 अपव्यय  हो  रहा  है  उसे  रोका  जाये  |  जहां  भी  सरकार  को  पता  चले  कि  अपव्यय  को  समाप्त  करके

 व्यथित की  जा  सकती  है  वहां  उसे  श्रावक  पग  उठाना  चाहिये  ।

 यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  अभी  पाकिस्तान  से  एक  बहुत  बड़ी  राशि  लेनी  है  ।  हमने  उसके

 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  है  भ्र ौर  इस  प्रकार  एक  ऐसे  देश  के  कारण  जिससे  हमारे  मित्रता  के  सम्बन्ध

 नहीं  हम  पर  कर  लगाये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रत्यय  बहुत  किया  जा  रहा  है  ।  खण्ड  विकास  झर  सामुदायिक  परियोजनाश्रों  में  हर  किसी  को

 समाज-कल्याण के  नाम  पर  जीप  दी  जा  रही  है  प्रौढ़  वह  इसका  दुरुपयोग करते  हैं  ।  यह  अपव्यय  समाप्त

 किया  जाना  चाहिये ।  जिन  सेवायों  को  सरकार  रुपये  की  सहायता  देती  है  श्रद्वा  जो  सरकार  द्वारा

 चलायी  जाती  हैं  उनके  प्रतिवेदन  बहुत  महंगे  कागज़  पर  छापे  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  भ्रपव्यय  को  भी

 रोका  जाना  चाहिय े।

 अ्रघिलाभ  कर  में  दो  प्रकार  की  गलतियां  हैं
 :

 पहली  तो  यह  कि  ६  प्रतिशत से  प्रिक  लाभ  को

 अधिलाभ  माना  गया  है  |  किन्तु  हाल  ही  का  ५  अनुभव  यह  है  कि  £प्रतिशत यह  इससे  अधिक  पर  भी

 पूंजी  सरलता  से  नहीं  मिलती  |  इसके  ग्र तिरे क्त  जोखिम  भी  है  ।  फिर  ६  प्रतिश्त  को  सीमा  किस  प्रकार

 उचित  है  ।  पहले  चार  अथवा  पांच  वर्षों  में  तो  लाभ  होता  ही  नहीं  |  इसलिये  यदि  कोई  ऐसा  उपाय  नहीं

 गया  कि  जिसके  द्वारा  गामी  पांच  ग्रीवा  दस  वर्ष  के  लिये  श्रधिणाभ  कर  से  मुक्त  कर  दिये

 जायें  तो  लोगों  को  बहुत  हानि  होगी  पूंजी  प्राप्त  नहीं  हो  सकेगी  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  श्री  टांटिया  |

 fat  रामेशवर  टाटिया  :  अध्यक्ष  हमारी  प्रतिरक्षा  को  मजबूत  करने  के  लिये

 इतने  बड़े  बजट
 की

 श्रावस्यकता  थी
 ।

 मैं  इसे  प्रस्तृत  करने  के  लिये  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूँ  |

 नये  कर  Qoy  करोड़  रुपये  के  हैं  जो  विभिन्न  मदों  में--उत्पादन  युवक  में  सीमा  शुल्क  में

 c sfaara  श्राय  कर  पर  श्रीनगर  कौर  अधिलाभ  कर  श्रीश्री--में  विभाजित  कर  दिये

 गये  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  मिट्टी  के  तेल  पर  प्रस्तावित  शुल्क  में  कमी  करके  अन्य  विलास  की  विवादों

 पर  बढ़ा  दी  जाये  ।

 ३०००  रुपये  से  कम  वाले  लोगों  पर  कौर  उन  किसानों  पर  जो  ५०  रुपये से  कम  भू-राजस्व

 के  रूप  में  देते  हैं  प्र निवार्य  बचत  योजना  लागू
 न  की  जाये  ।  इससे  गरीब  लोगों  को  तो  राहत  मिलेगी  ही

 सरकार  का  रुपया  भी  जो
 झ्रावश्यक  कर्मचारियों  इरादी  पर  व्यय  करना  बच  जायेगा

 मैं  ग्राहक  पर  अधिभार  के  विषय  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  जब  प्रतीक  प्रौढ़  गरीब

 सब  कुछ
 न

 कुछ  दे  रहे  हैं  तो  मोटी  वालों
 को  भी

 प्रदीप  देना  चाहिये
 नए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अ्रघिलाभ कर  केवल  धनिकों के  लिये  ही  नहीं  feral के  ऊपर  भी  प्रभाव  ।

 समवायों  के  अंशधारी  बहुधा  छोटे  व्यक्ति--्रवकाश  विधवायें  इत्यादि--हैं  कुछ  ऐसे  भी

 भ्रशाघारी हैं जिन्होंने हैं  जिन्होंने  १००  अथवा  ५००  रुपये  के  ही  अंश  लिये  हुये  हैं  ।  निगम  क्षेत्र  में  कर  लेने  के  दो

 मार्ग  या  तो  निगम  र  बढ़ा  कर  अधिलाभ  कर  लगा कर  मैं  निगम  कर  बढ़ाने  के  पक्ष  में  भी

 नहीं  हं  क्योंकि  इसका  प्रभाव  नये  उद्योगों  पर  होगा  ।

 अधिलाभ करों  से  4.0  करोड़  रुपया  प्राप्त  करना  चाहते |  ।  किन्तु इसका  मूल्यांकन  कम

 किया  गया
 परसों  श्री इन्द्रजीत गुप्त  ने  कहा  था  कि  इससे  १००  करोड़  रुपये  की प्राप्ति होगी

 ।  कुछ

 लोगों  की  राय  में  यह  राशि  ६५  ७४५  करोड़  रुपये  होगी  |

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  पॉकेट  बक  के  पृष्ठ  ३€  पर  यह  दिया  गया  है  कि  निजी

 समवायों की  पूँजी  १२०१  करोड़  रुपया  है  |  ५००  करोड़  रुपये  की  उनकी  रक्षित  निधि  जोड़  कर
 ४००

 करोड़  उन  समवायों जिनका  लाभ  कम  घटा  कर  यह  राशि  १३००  करोड़ रुपया  होती  है

 जिसका  लाभ  ३८०  करोड़  रुपया  श्र  वर्तमान कर  १९०  करोड़ रुपया  है  १९०  करोड़  रुपये  पर

 अधिलाभ
 कर  ६५  करोड़  रुपया  होता है  ।

 अधिमान ५  की  वर्तमान  दर  ५  प्रतिशत  है  फिर  ६  प्रतिदिन पर  साम्य  प्रेम कौन  लेगा  ?

 इससे  अवद्य  ही  उत्पादन  में  कमी  होगी  |

 अधि  कर  के  देने  के  बाद  भी  जो  लाभ  होगा  उसके  कुछ  अंकड़े  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।  यदि

 हम  weal  का  वर्तमान  मूल्य  देखें
 तो

 यह  श्रंशावारी
 को  ५  प्रतिशत ही  देता  है  ।

 पाँच  वर्षे  पहले  जब  उन्हें  वित्त  मन्त्री  बनाया  गया  था  तब  लोग  प्रसन्न  हुये  थे  कि  वह  एक  विवेकपूर्ण

 व्यक्ति  हैं  प्रौर ऐस  कोई  कायें  नहीं  करेंगे  जिससे  लोगों  पर  भार  बढ़े  |  किन्तु  प्रतिवर्ष  कर  बढ़ाये जा  रहे

 हैं  ।
 इस  वर्ष  अधिलाभ  कर  की  कल्पना  करने  में  भी  भूल  की  गई  है  र  बह  यह  कि  जो  प्रतिशत

 मान  अंशों  का  है  वही  साधारण  अंशधारियों  को  दिया  जाना  चाहिये  था  ।

 श्री  त्यागो  :  माननीय  मन्त्री  कल  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  ?

 प श्रध्यकष  लगभग  २  बजे  |

 संविधान  (THAT )  :  अध्यक्ष  श्री मनु यह यह  बजट  विशेष  रूप  से  प्रतिरक्षा

 के  लिये  तैयार  किया  गया  है  ।  हमें  देश  की  रक्षा  करनी  है  कौर  अपनो  आधिक  ae  औद्योगिक
 विकास  करना  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  यह  बजट  बहुत  योग्यता  से  तैयार  किया  है  ।  हमें  यह  देखना

 है
 कि  कथा  अतिरिक्त  करों

 का  मुल्यांकन  ठीक  किया  गया  है  ate  उन्हें  उचित  रूप  में  वितरत  किया  गया

 ह ै?

 अधि लभ कर  कर
 जिस

 आधार  पर  रखा  गया  है  कौर  जिस  रूप  में  रखा  गया  है  उस  का  मैं  समर्थन

 करता हैं  ।  यह  कुल  पूंजी  कटौतियों के  पश्चात  ६  प्रतिशत से  प्रतीक  लाभ  पर  लागू  होगा  इससे

 अनुमानित  प्राप्ति  बजट  में  २५  करोड़  रुपया  दिखायी  है  ।  यह  राशि  कम  झांकी  गई  है  ।

 हो  सकता
 है  इसे  जान  बूझ

 कर  इसलिये  कन  झांका  गया  हो  कि  ६  प्रतिशत  से  ८  प्रतिशत  के

 संभावित  परिवर्तन  के  लिये  गुंजाइश  बनी  रहे  ।  वरना  इन  का  प्रतिमान  ५५  अथवा  ६६  करोड़

 re  ee
 लगाया जाना  था  ।  कुछ  भी  हो

 हमारा  arg  यह
 है  कि  इसे  लगाया  जाये

 तो  निर्धारण
 ठीक  श्राघार  पर

 tn

 ग  मूल  sist में



 सामान्य  प्राय  व्यस्क-सामन्य  चर्चा १६१०  १६  १९६३

 किया  जाये  प्राय-कर  निर्धारण  में  जो  कमियां  पाई  जाती  हैं  वह  इस  क्षेत्र  में  न  ग्रा  जायें  ।  मिट्टी  के

 तेल  लिखने  ae  छापने  के  पर  जो  अधिक  शुल्क  लगाया  गया  है

 उस  से  मध्यम  श्रेणी  कौर  frta  वर्ग  के  लोगों  के  कष्ट  बढ़  जायेंगे  ।  उदाहरणों  साबुन  पर  यह  १1

 नया  पैसा  कौर कपड़े  पर  प्रति  वर्ग  १*/,  मीटर  नया  पैसा  होगा  ।  किन्तु  दूकान  पर  यदि  ईमानदार  ह्य

 तो  २  नये  पैसे  लेगा  प्रौढ़  यदि  श्राप  गांवों  में  चले  तो  ५  अथवा  १०  नये  पैसे  भी  सकता है  ।  निर्वाह

 परिव्यय  मंडोर  इन  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  बाजार  के  दूसरे  पदार्थों
 के  मूल्यों  को  भी  बढ़ा  देगी  ।

 मूल्य  वृद्धि  रोकने के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  क्या  सरकार  उत्प।दन
 पर

 नियन्त्रण

 या  श्रावश्यक  वस्तुश्नों  क ेवितरण  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लेगी  या  उचित  मुल्य  की  दूकानें  खोलेगी
 ?

 केवल  आश्वासनों  से  ही  कुछ  नहीं  होगा  ।  जब  तक  इस  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  हमारे  पास  ss

 सुझाव  न  हों  ate  इस  की  कार्यान्विति  के  लिये  उचित  व्यवस्था  न  हो  मृत्य  बढ़ते  ही  जायेंगे  |

 श्रनिवायं  बचत  मैं  समझता  लोगों  के  विभिन्न  भागों  की  बचत  करने  की  क्षमता  को

 बिना  झांके  ही  बना  ली  गई  है  ।  व्यावहारिक  aaa  गवेषणा  परिषद्  ने  १६६०  में  शहरी  लोगों
 की

 प्राय

 श्र
 बचत  के  बारे  में  अध्ययन  किया  था  शौर  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची

 थी  कि
 निम्न  वर्ग  प्रौढ़  उच्च

 वर्ग के  लोगों  की  बचत  में  बहुत  |  ३०००  रुपये  से  कम  वालों  की  बचत  ऋणात्मक है

 उन्हें  उधार  ले  कर  प्रथम  प्रपनी  पहली  बचत  के  रुपयों  से  काम  चलाना  पड़ता  १०००  रु०
 से  कन

 वालों  के  ऋण  का
 से

 २०  ६.  १००० रु०  से  EEE  रु०  की  वाले  का
 ६  प्रौर

 २००० | २०  से  REE To रु०
 की

 राय
 वालों

 का  १  है
 ।  किन्तु  ३०००  रु०

 की  राय
 के  ऊपर

 बचत  आरम्भ

 हो  जाती है  प्रौर  २५०००  रु०  तक  यह  बढ़ती चली  जाती  है  ।  २५,०००  रु०  भ्र ौर इस  से  ऊपर

 की
 बचत

 का
 से  ५  का  प्रभुपाद  है

 ।

 इस  प्रकार यह  स्पष्ट  है  कि  बचत  उच्च  वर्ग  में  ही  alas  होती है  ।  यह  अ्रांकड़े  १६६० के  हैं

 अब  मंहगाई  बढ़  गई  है  ।  बचत  करना  कौर  भी  कठिन  है  इसलिये  wear  होता  यदि  वित्त  मंत्री  निम्न

 वालों  के  स्थान  पर  उच्च  भराय  वालों के  लिये  अनिवार्य  बचत  योजना लागू  करते  ।  यहां

 नीय  बात  यह  भी  है  कि  योजना  १४५००  रु०  से  ३६००  रुपये  की  राय  वालों  के  लिये  ही  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  प्रकार  हम  ने  पूंजी  पर  नियंत्रण  करने  की  यों  जना  बनाई  है  उसी  प्रकार

 वेतन  के  नियंत्रण के  लिये
 भी  बनाई  जाये  ।  ५०००  रु०  से  उपर  वानी  नि  युक्तियां  करने

 के  चाहे  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  सरकार  की  स्वीकृति  लो  जाये  ।  इस

 के  अतिरिक्त  २०००  रु०  मलिक  से  ऊपर  वेतन  की  वेतन  कम  से  कम  इस  का  ५०  प्रतिशत

 झनकवात बचत  में  दे  दिया  जाये

 हम  गरीब  आदमियों  से  कर  देने  के  लिये  ्र  altars  बचत  के  लिये  कहते  हैं  ।  किन्तु  क्या  सरकार

 भी  कुछ  बचत  करने  का  प्रयत्न कर  रही  है
 ?

 क्या  माननीय  मंत्रियों ने  कौर  मंत्रालयों  ने  भी  अपना  व्यय

 कम  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 झ्रविलम्बनीयता  की  जो  आपात  काल  में  बहुत  महत्वपूर्ण  wa  नहीं  रही  ।  खेतों  में

 कारखाने  में  मजदूर  प्रौढ़
 दफ्तर

 में  aah  यह  अनुभव  नहीं  करते  कि  यह  झ्रापात  काल  है  प्रौढ़

 यदि  उन्हों  ने  कुछ  अधिक  कायें  किया  तो  यह  चीनियों  को  खदेड़ने  में  सहायक  हो  त  ।  सरकार  करे

 स्वयं  ऐसा  कार्य  कर  के  उन  में  यह  भावना  उत्पन्न  करना  चाहिये  |  सरकारी कोथ  में  मितव्ययिता क  खले

 की  बहुत  गुंजाइश है श्री है  ।  श्री  कृष्णमाचारी ने  अगस्त  PEXE  में  कहा  कि  प्रशासन ोय  कार्य  कुशलता

 हो  परिव्यय  में  १५  प्रतिशत  का  arate  डाल  देगी  |
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 इस  प्रकार  तृतीय  योजना  में  बचत  की  कमी तो  यह  ११२४५  करोड़ रुपये  की  होगी  ।  PER I—EV

 में
 जिसके  लिये  १२२६  करोड़  रखे  गये  १०  प्रतिशत  के  हिसाब  से  १२०  करोड़  रुपये  की  बचत

 होगी ।  इस  प्रकार  गरीबों  पर  कर  नहीं  लगाना  पड़ेगा  ।  इस  प्रकार  यदि  हमने  सरकार  के  व्यय  मैं

 बचत  की  तो  गरीब  कष्ट  से  बच  जाकर  |

 प्रतिरक्षा  की  तैयारियां  भ्रल्पकालीन  नहीं  हैं  ।  जब  तक  युद्ध  का  संकट  बना  sar  है  यह  चलती

 रहेंगी  ।  इसलिये  यदि  हमने  दूरदर्शी  दृष्टिकोण  नहीं  लोगों  की  कर  देने  की  कौर  बचत  करने

 की  क्षमता  का  ठीक  ठीक  मूल्यांकन  नहीं  किया  तो  देश  में  एक  झ्राथिक  संकट  उत्पन्न  हो  जायेगा  ।

 थ्फ्  नोला घर  कट
 हो  )  :

 अध्यक्ष  श्रीमान्  वित्त  मंत्री  ने  इतना  कड़ा  बजट

 प्रस्तुत  कर  के  भ्र पने  कतेंव्य  का  ही  पालन  किया  है  ।  १४  PERR  को  इस  सभा  ने  पर  २६

 १९६३  को सारे  राष्ट्र  ने  राष्ट्रीय  आपात  का  सामना  करने  के  लिये  यया  सम्भव  प्रयत्न करने
 की  शपथ  ली  थी  ।  यदि  हम  ने  प्रतिरक्षा  को  मजबूत  करना  है  तो  ग्र ति रिक्त  संसाधनों  को  लाइव  करता

 होगी  ।  कई  बार  कहा  गया  है  कि  प्रतिरक्षा  कौर  विकास  पर  बरारबर  ध्यान  देना  क्योंकि  दोनों  एक

 दूसरे पर  निर्भर  हैं
 ।

 इसलिये  यह  कहना  कि  यह  बजट  बहुत  अधिक  है  ठीक  नहीं  है  ।  यह  सच  है  कि

 जनता  पर  भार  अधिक  पड़ा  किन्तु  यह  श्रावश्यक था

 किन्तु  फिर  भी  बजट  में  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना  आवश्यक है  ।  उप  पर

 विचार  करने  से  भी  बजट  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  उन्हें  निकृष्ट

 मिट्टी  के  तेल  पर  शुल्क  हटा  लेना  चहिये  ale  उत्तम  मिट्टी  के  तेल  पर  शुल्क  कम  कर  देता  चाहिये
 ।

 मिट्टी  का  तेल  भ्र धि कतर  गरीबों  विशेषतया  गांवों  प्रयुक्त  किया  जाता  है  ।

 दूसरी बात  यह  है  कि
 उन्हें  ग्र लाभप्रद  खेतों  प्रौढ़  कम  राय  वालें  लोगों  पर  श्रतिवायं  बचत

 योजना
 लागू  नहीं  करनी  चाहिये  ।  कौर  यदि  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकें  तो  इस  के  स्थान

 पर  आवश्यक

 भ्रनिवायं  बीमा  की  योजना  लाग  की  जाये  ।

 छोटे  श्र  मध्यम  उद्योगों  से  श्रधिलाभक्रर  नहीं  लिया  जाये  ।

 उपभोक्ता  वस्तु झ्र ों  वा  मूल्य  प्रय  बड़ेगा  ।  किन्तु  यह  न्यायसंगत रेखा  से  ऊपर  नहीं  जाना

 चाहिय े।  इसका  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।

 कृषि  उत्पादन
 संतो  प्रद  नहीं  है  ।  यही  श्रवस्या  रही  तो  हम  लक्ष्य  को  प्रात  नहीं  कर  सकेंगे

 घौर  हमें  विपत्ति  का  सामना  करन  पढ़ेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कौर  ध्यान  दिया  जाये
 ।

 जहां  तक  प्रतिरक्षा  are  विकास  की  नीतियों  का  उत्तर  पूर्वे  सीमान्त  से  सम्बन्ध  है  मैं  यह  कहता

 चाहता हुं  कि  हमें इस  भ्रांत  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इस  क्षेत्र  मे ंविकास का  कार्य  कोई  विशेष

 जनक  नहीं  है  ।  विभाजन  का  भी  इस  क्षेत्र  पर  बहुत बुरा
 प्र  भाव  पड़ा  था  ।  शर

 पं
 चटर्जी

 य
 यो  जनों  में

 भो
 इस  क्षेत्र  का  विकास  आवश्यकता  के  aT °  झूल  नहीं  हो  पाया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  संसाधनों की  बहुतायत
 fred

 उन  को  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  यहां को  was  व्य  वस् या  भ्रपेक्षाकृत
 प्र विकसित

 हैं  यह
 समस्या

 स्थानीय ही  नहीं  भ्रमित  राष्ट्रीय  भी  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री से  ada  करता  हूं
 ं

 कि  इस  प्रदेश  के

 विकास  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाय  :

 थी  fant  चन्द्र  ७ सड  शभ्रध्यक्ष  जहां  तक  टैक्सों का  सम्बन्ध

 में
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  संसार  में  अगर  किसी  ta  में  सब  से  ज्यादा  टैक्स  तो  उस

 देश  का  नाम  भारत  राज  हमारे  सामने  बड़ा  प्रश्न यह  है  कि  जो  व्यवसायी वर्ग  हमारे  देश

 का  जिसको में  सामाजिक  रीड़
 की

 हड्डी  मानता
 और

 जो  देश  की
 उन्नति  का  मूल  साधन
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 उस  व्यवसायी  के भ्रन्दर  स्टार  इस  प्रकार  की  भावनाएं  प्रांत  हो  गई  कि  उसे  नए  व्यवसाय

 की  भ्रांत  नहीं  जाना  है  तो  यह  इतनी  बड़ी  हानि  होगी  कि  जिसकी  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  है  |

 महोदय  पीठासीन

 इस  बारे  में  समाचारपत्रों  में  जो  उसकी  तरफ  भी  में  आपका ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 अनेक  समाचारपत्रों में  इस  प्रकार  की  भावनाएं  भ्रमित हुई  कि  हमारे  दूसरे
 देशों

 में  टैक्स  की  व्यवस्था  में  कितना  अन्तर  है  ak  इन  टैक्सों  की  वजह  से  कितना  उत्साह  व्यवसायी  वर्ग

 में  नए  व्यवसाय  शुरू  करने  का  हो  सकता  है  ।  यहां  पर  एक  कौर  महत्वपूर्ण  प्रश्न  में

 आदरणीय  वित्त  मंत्री  जी  के  सामने  रखना  चाहता हैं  ।  matte में  इन्हीं  दिनो ंजो  बजट  लाया

 गया  टैक्सों में  भारी  कमी  इस  कारण की  गई  कि  व्यवसायी  वर्ग में  उत्साह  की  भावना

 हैलें  ।
 तथा  यह  कहा  गया  है  कि  gare  हमने  टैक्सों  की  मात्रा  में  कमी  न  की  तो  व्यवसायी ी  में

 निरुत्साह की  भावना  फैल  जाएगी  |  परन्तु  इसके  विपरीत  कितने  दुःख  की  बात  है
 कि

 पिछले  बजट

 में  ही
 जो

 टैक्स  लगाये  गये  जिनके कारण  लोगों  में  उत्साह  शून्यता  थ्री  गई
 थी

 अरब
 धारा  ज्यादा

 लगाये जा  रहे  हैं  ।  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  are  हमारे  देश  के  व्यवसायी  वर्ग  के  भ्रमर  ऐसी

 भावना fee  हो  गई  कि  वह  नया  व्यवसाय  शुरू  करने  में  रुचि  ही  नहीं  ले  सकता  नए  व्यवसाय

 में  जाने  की  भावना  समाप्त  सी  होती जा  रही  है  ।  इससे  कितनी  बड़ी  हानि  हमारे  देश  को

 इसका  प्रदान  श्राप  श्रावस़्ती  से  लगा  सकते  हैं  |  टैक्स  बढ़ा  कर  जितना लाभ  हो  सकता  उससे

 कहीं  ज्यादा  हानि  इससे  हो  सकती  है  |  ठीक  यही  वात  अमरीका  के  प्रेजीडेंट श्री  कैनेडी  ने  कही  थी
 ।

 उन्होंने कहा  कि  यह  प्रतीत  होता है  कि  हम  आधिक  दृष्टिकोण से  कमी
 की  कौर जा  रहे  हैं

 परन्तु  हमें  निश्चित  विश्वास  है
 कि

 जरगर  हमने  देश  के  अन्दर  टैक्सों
 की

 मात्रा  कम  कर
 दी  तो  लोगों

 में  इनिदियेटिव  लोगों  में  उत्साह  पैदा  इस  प्रकार  की  भावनायें  अंकित  होने  से  बाद

 में  हम  प्रतीक  से  अधिक  हि टेक्स ों  की  मात्रा  को  बढ़ा  सकेंग े|

 श्राज  यह  कहा  जाता  है  कि  चूकि  चीन  के  साथ  हमारी  लड़ाई  है  इस  वास्ते  हमें  टैक्सों  की  मात्रा

 को  बढ़ाना पड  रहा है  में  पूछना  चाहता हं  कया  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  यह  कहने  का  साहस

 करेंगे  कि  प्यार  लड़ाई  न  हुई  या  होने  के  बाद  जब  कान्ती  स्थापित  हो  तो  वह  इन  टैक्सों  की  मात्रा
 को

 घटा  देंगे ?  अराज  तक  का  इतिहास  तो  यह  बताता  है  कि  जो  भी  टैक्स  एक  बार  लग  गया  कभी

 वहू  कम  नहीं  मा  प्रौर  न  ही  हटा  |  सेल्ज  टैक्स  को  ले  लीजिए  या  दूसरी  किसी  किस्म  की  लेवी  को

 ले  लीजिए  |  जो  टैक्स  एक  बार  लग  गया  वह  कभी  नहीं  हटा  उसको  कम  करने  का  कोई  प्रश्न

 भी  उपस्थित  नहीं  gar  ।  ऐसी  स्थिति में  स्पष्ट  निवेदन  करने  का  साहस  करता  हुं  कि  बिना  टैक्सों

 को  बढ़ाये  क्या  हम  कोई  एसा  कार्यत्रम देश  में  नहीं  श्रपना  सकते  जिससे  तात्कालिक  श्रावश्यकताझ्रों

 की  पूरी  भी  हो  प्रौर  टैक्स  भी  न  बढ़ाने  पड़े  |  अगर  ऐसा  कोई  उपाय  सोचा  होता  तो  ज्यादा

 होता  अरार  सरकार  के  प्रति  जनता  की  सहानुभूति  भी  होती  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया है  ।

 आपका  दृष्टिकोण  तो  wat  प्रतीत
 होता

 है  कि  टैक्सों  को  बढ़ा  दिया  जाए  |

 मे  एक  छोटा  सा  नरेन  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जिसे  वक्ताओं ने  कहा

 दोहराना  चाहता हूं
 कि  कितने  प्रकार  के  डिपार्टमेंट  है ब्र ौर  कितने  प्रकार  के  सरकारी  ऐसे  खर्च

 जो  कि  घटाये  जा  सकते  हैं  ग्रोवर  अगर  उनकी  तरफ  हमारे  मिनिस्टर  साहिबान  ध्यान  देते  तो  अ्रापको

 टैक्स  बढ़ाने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  होती  ।  अगर  इस  झोर  ध्यान  दिया  जाता  भरोसा  गम्भीरता

 पुर्वक  चेष्टा की  जाती  तो  मेरा यह  निश्चित मत  है  कि  दस  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  सकती  थी  कि  हमें
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 ८क्स बढ़ाने की जरूरत महसुस की  जरूरत  महसुस  न  होती  ।  हमारे  कहने  की  बात  को  तो  श्राप  छोड़  कांग्रेंस

 बेंची
 की

 तरफ  से
 भी

 यही  बात  अनेकों  प्रकार  श्रनेकों  सज्जनों  द्वारा  कही  परन्तु  दुःख है  कि

 इसकी तरफ  थोड़ा  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जो  भी  पालिसी  बन  कर

 भ्रा गई, उसे उसे  भ्रनिवायं  रूप  से  देश  पर  लाद  दिया  जाए  |  इसका  कारण  यह  है  कि  पोज़ीशन  की

 संख्या  नगण्य है  उसके  द्वारा  कही  बात  का  कोई  मुल्य  ही  नहीं  होता  है  ।

 में  यह
 भी

 बतलाना  चाहता  हूं  कि  राज  देश  अनेक  बैंकों में  करोड़ों  नहीं  बल्कि  अरबों

 war  डेड  एकाउंट में  पड़ा  क्या  कभी  किसी  बजट  में  उसको  दिखाया  गया  या  यह  सोचा  गया  हूँ

 कि
 उसका  एडवांटेज उठाया  जाए  ?  ह कयों  नहीं  सरकार  उस  रुपये  का  इस्तेमाल  करती

 नहीं  करोड़ों  श्र  रनों  रुपयों  के  नोट  जल  जाते  पानी  में  बह  जाते  मेंने  कभी  भी  बजट  में  यह  नहीं

 देखा  है  कि  इन  नोटों  का  भी  एकाउंट  सरकार  ने  कभी  रखा  हो  ।  जब  टैक्स  बढ़ाना  ही

 मैन  mamas  सरकार के  सामने  तब  तो  कोई  बात  कहने  की  ही  आवश्यकता  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 करोड़ों  रुपया  पाकिस्तान  से  हमें  लेना  है  ।  भ्रमर  पाकिस्तान से  हमारी  सरकार  रुपया वसूल  करने  में

 समय  नहीं है  तो
 पाकिस्तान  को  कोयला  वगेरह  देने

 की
 कया  जरूरत  ह  ।

 सामान  हमने  पाकिस्तान

 को
 दिया  ate  देने  के  बाद  धन  वापिस नहीं  प्री  तब  क्या  कारण  है  कि  राज  भी  हमारा  लखूखा

 रुपयों  का  सामान  नित्य  पाकिस्तान को  जाता  है  ?  एक  तरफ  पाकिस्तान के  साथ  हमारा  यह

 व्यवहार  दूसरी  तरफ  हमारा  रुपया  पाकिस्तान की  तरफ  बकाया  उसको  aga  करने

 का  नहीं  ।  देवा  में  जो  आपकी  जनता  वह  जीवन  कसे  निर्वाह कर  रही  इसका

 amat  ज्ञान  फिर  भी  उस  पर  टैक्स  बढ़ाना  हीं  आपको  सहज  कौर  ईजी  मालूम  होता  है  ।

 पाकिस्तान से  समझौते  के  सम्बन्ध  में  वार्ता  चल  रही  है  ।  चूंकि  अभी  वार्ता  कंटिनुएशन

 में  में  इस  पर  नहीं  बोलना  परन्तु  एक  पक्ष
 उस

 का  यहां
 पर  रखना  चाहता

 हू  ।  पाकिस्तान से  वार्ता  आखिर  किस  mare  पर  की  जा  रही है  ।  एक  भ्रांत  तो  हमारे

 मंत्री  महोदय  वार्ता  के  लिये  पधारने  वाले  हैं  लेकिन  उन  के  पधारने  से  पहले  ही  चीन  से  ऐलीमेंट  हो

 जाता है  ।.  उस  के  बाद  भुट्टो  साहब  खाने  से  पहले  पीकिंग  जा  कर  फाईनल  सिग्नेचर कर  जाये  ।

 श्राप  को  किस  बात  की  प्राशा है  ?  रुपया वह  हमें  देंगे  नहीं  ।  मेरे  पास  ऐसे  रोक  केसेज हैं  उनको  में

 दोहराने की  भ्रावश्यकता  नहीं  समझता  बातें  प्रगति  पड़ी  हैं  जिन  का  कोई  सुलझाव  नहीं  उन

 में  कोई  सुधार  नहीं  हो  रहा  है  परन्तु  हम  पता  नहीं  किस  भावना  से  रोज  पाकिस्तान में
 अपने  मंत्रियों को  भेजते  हैं  ।  में  निश्चित  रूप  से  इसे  मानने  को  तैयार  हूं  कि  इस  तरह  की  चीजों  से

 हमारे  राष्ट्र  का  सम्मान  दिनों  दिन  घट  रहा  है  ।  बजाय इस  के  कि  हम  पाकिस्तान  से  कोई

 बातचीत  हमें  पाकिस्तान  के  सामने  सीधी  ad  रखनी  चाहिये  कि  यह  हमारी  टम्स  ऐंड  कंडिशन्स

 हैं  कि  पहले  हमारा  रुपया  दो  ।  हम  चीन  के  खिलाफ़  लड़ाई  लड़  रहे  हम  को  रुपया  चाहिये ।

 कोई  संसार  का  waist  न्यायालय  यह  कहने के  लिये  तैयार  नहीं  होगा  कि  जो
 हमारा

 रुपया  नहीं  उसको हम  कोयला  दें  ।  आखिर  जो  हमारा  रुपया  नहीं  देता  उसको  हम

 अनेक  प्रकार
 की

 सुविधायें  किस  आघार  पर  दें  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  चीजें

 हम  इस  तरह  से  ले  सकते  उसकी  तरफ  हमने  ध्यान  नहीं  दिया

 पर  हमारी  सरकार को  सब  से  सीधी  कौर  सच्ची बात  यह  मालम  होती  है  कि  देश

 में  टैक्स  बढ़ा  दिया  जाय  |  में  इस  बात  का  सबसे  बड़ा  दुष्परिणाम  निवेदन  करना  चाहता हूं  ॥

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  ara  स्थिति  यह  है  कि  देश  में  वैसे  ही  ईमानदारी  का  अभाव

 नये  टैक्सों  के  लगने  के  बाद  अज  यह  परिस्थिति  बन  गई  है  कि  ईमानदार  झ्रादमी  ढूंढने से  भी

 मिल  रहे  कारण  यह  है  कि  श्रगर  टैक्स  की  पूरी  मात्रा  सरकार  के  सामने
 रख  दी  जाय  तो

 उसके  बाद
 जीवन  निर्वाह का  प्रदान  जटिल  हो  जाता है

 |  भर  भ्रमर  टैक्स  न  दिया  जाय  at

 3161  (Ai)  1.5--5.
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 किसी  भी  सम्माननीय  आदमी  के  sag  में  चोट  लगती  है  कि  हमारी  सरकार  ने  ऐसा  विधान

 ही  क्यों  बनाया  जिस  के  कारण  जनता  को  कोई  दम  नहीं  रही ।

 में  यहां  पर  थोड़ी  कोलम्बो  प्रयोजन  की  चर्चा  भी  करना  चाहत हूं  ।  कोलम्बो  प्रस्तावों

 के  सम्बन्ध  में  चीन  का  जो  रवैया  श्री  तक  रहा  को  देखते  के  बाद  में  समझ  नहीं  पाता हूं  कि  कोलम्बो

 प्रस्तावों  का
 जो

 मृतक  शरीर  है  उसे  हमारे  देव  की  सरकार  क्यों  कन्धे  लादे  फिर  रही  है
 ।

 उसमें  से  कुछ  भी  निकलनेवाला  आपकी  सफलता  उस  में  होने  वाली  नहीं  साथ  हीं

 aah  कितने  झ्रादमियों  के  weet  उसके  प्रति
 सद्  भावनायें  निहित  पह  समझने  में  में  राज  तक

 aaa  नहीं हो  सका

 मध्यम  वर्ग  के  सम्बन्ध में  कौर  सज्जनों ने  बहुत  सी  बातें  कहीं  परन्तु  में  एक  बात  बड़े

 साहस  के  साथ  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हूं
 ।  अगर  बड़े  आदमियों  को  ae  सब  से

 छोटे  झ्रादमियों  को  छोड़  दीजिये  तो  are  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  की  स्थिति यह  है  कि  किसी  भी

 आदमी के  जो  कि  २००  या  ३००  रू०  माहवार  पाने  वाला  उस  पर  बाप  कम्पलसरी

 सेविंग्स

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  का  समय  काफी  हो  चुका  ञझब  श्राप  समाप्त  कीजिये  t

 थ्रो  बिशन चंद्र  सेठ  :
 मुझे  मालूम  है  कि

 आपने  मुझे  दस  मिनट  दिय ेहैं
 लेकिन  मैने

 कभी  पूरा  समय  नहीं  लिया  ॥

 उपाध्यक्ष
 श्राप  के  दस  मिनट  पुरे  हो  गये  |

 श्री  fatzaz
 सेठ

 :
 में  बहुत  जल्दी  समाप्त  कर  रहा  हुं  ।  तो  मैं  श्राप  से  यह  निवेदन  कर  रहा  था

 कि  ara  मध्यम  वर्ग
 की

 स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  जो  मध्यम  वर्ग  हमारे  देश  की  अ्रभिवृद्धि  की  रीढ़

 की  हड्डी  है  उसकी  तरफ  सरकार को  देखना  चाहिये  ।  राज  उसकी  स्थिति  यह  है
 कि

 वह  अपना

 जीवन  निर्वाह  करना  चाहता  है  तो  बीमारी  के  इलाज  के  लिये  उसके  पास  पैसे  नहीं  वह  इलाज

 करवा  लेता  है  तो  कपड़े के  लिये  पैसे  नहीं  बचते  |  श्राज  इस  मध्यम  वर्ग  के  ऊपर  जितना  टैक्सेशन

 लगाया गया  है  उसका  इन डाइरेक्ट असर  पड़  रहा  है और  इसका  फल  यह  मध्यम  वर्ग  के  पचासों

 लोगों ने  वार्ता  के  समय  मुझे  कि  उनके  सामने  जीवन  निर्वाह  का  cet  भरा  गया  है  अब

 तक  झगर  उन  पर  ४०  रु०  वार्षिक टैक्स लगता था टैक्स  लगता  था  तो  Wa  उन  के  ऊपर  २४०  रु०  टैक्स  लगेगा +

 वे  लोग  २०  रु०  मासिक कहां  से  अ्रपने  बजट  में  प्रोवाइड करेंगे  ?  जिस  सरकार का  लोकप्रिय  सरकार

 बनने  का  दावा  श्रगर  वह  सचमुच ऐसी  है  तो  उसको  इन  बातों  पर  ईमानदारी से  विचार  करना

 चाहिये  |  उसके  बाद  कोई  ऐसी  आफत  झरा
 गई  है  जिसके  कारण  वह  कंसेशन  नहीं  दे  सकती है

 तो  में  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारा  देश  पुरी  तरह  से  सरकार  के  साथ  रहेंगा

 परन्तु  दूसरे  तरीकों  से  रुपया  इकट्ठा  कर  सकती है  तो  कोई  कारण  नहीं
 कि

 वह  देश  को  शीर्षों

 कर  रख  दे  कौर  इस  तरह  की  गलत  टेक्सेशन  पालिसी  को  मान्य  करे  |

 अन्त  में  में  केवल  एक
 चीज

 कह  कर  बैठ
 जो  कि

 बहुत  जरूरी  है
 ।

 कौर  वह  है  मिट्टी के

 तेल  के  संबंध में  aga  से  माननीय  सदस्यों  ने  इसके  संबंध  में  कहा
 लेकिन

 में  बिल्कुल  इसके

 खिलाफ
 कहना  चाहता  हूँ

 ।
 में

 tar  समझता  हुं  कि  मिट्टी
 के  तेल  पर

 इतना  टैक्स  केवल  इसलिये
 a

 मूल ्  अंग्रेजी  में
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 लगाया  गया  कि  लोग  इस  संबंध  में  बहुत  कुछ  बोलें  कौर  उसके  बाद  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  उसको

 छोड़  में  इस  तरह  की  वात  सोच  ग्रा इच यं  चकित  रह  जाता  हूं  ।  में  समझता  हुं  कि  पहले  से

 यह  तय  कर  लिया  गया  था  कि  शरीर  मिट्टी  के  तेल  के  बारे  में  लोग  बोलेंग  तो  श्राप
 उसको  छोड़  देंगे  ।

 इस  प्रकार  की  मनोवृति  राष्ट्रीय  सरकार  की  नहीं  होनी  चाहिये  ।  राष्ट्रीय  सरकार  को  बहुत  सौम्य

 शर  बहुत  सच्ची  होनी  चाहिये  ताकि  उसका
 अनुकरण

 जनता  कर  सके  ।

 इन  शब्दों  को  कहत ेमें  भाषण  समाप्त  करता  हूं  कौर  श्राप  को  धन्यवाद

 वता ह  ।

 ६.  नटराज  पिछले  )  :  पिछले  वर्ष  सीमांत  पर  बड़े  पैमाने  पर  आक्रमण  ह  था

 भर
 हमने  अपने  सीमांत  की  रक्षा  करने  श्र  ग्राकमणकारियों  को  खदेड़ने  का  प्रण  किया  था 1

 सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  सभा  में  किये  गये  इस  निश्चय  को  कार्यान्वित  करे  ।  यह  बजट  उस  दिशा

 में
 पहला  कदम  है  ।  इस  बजट  को  प्रतिरक्षा  बजट  कहा  जा  सकता  है  ।

 हम  Tears प्र् ये  व्यवस्था  की  प्रो  बढ़  रहे  हैं  ।  इसके  लिये  यह  है  कि  संसाधनों

 को
 कम  महत्व  के  विषयों  से  हटा  कर  प्रतिरक्षा  प्रयत्नों  के  काम  में  लाया  जाये  fea  मंत्री ने  इस

 संबंध में  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।

 बजट  में  प्रतिरक्षा के  लिये  लगभग  ८००  करोड  रुपये  का  प्राविधान किया  गया  है  ।  सरकार

 का  यह  कत्तव्य  है  कि  इस  राशि  का  उचित  उपयोग  हो  ।  किन्तु  लेखापरीक्षा  यति वेदन  से  प्रतीत  होता

 हे  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  काय  .  उत्साहवर्धक  नहीं  है  ।

 TT  PRR0-F 2 AT में  QS  रुपय  की  बचत  थी  जबकि  ३३८  २५  करोड़  रुपय  मंजर  किये

 W491  यह  बचत  इसलिये  हई  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  देरी  की  ॥

 ऐसी  परिस्थिति  फिर  नहीं  रहेगी  ।  शभ्रापातकाल  में  इस  विभाग  को  मंजूर  की  गई  पूरी  राशि  व्यय

 करनी  चाहिये  ।  देश  की  प्रतिरक्षा  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  श्रथंव्यवस्था  को  सुदृढ़  करना  झ्रावश्यक

 इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  बजट में  विकास के  लिये  काफी  व्यवस्था  all  देश  की  ea  व्यवस्था

 इस
 प्रकार  का  समायोजन  होना  कि  प्रतिरक्षा  की  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रोत्साहन

 मिल े।

 जहां तक  altars  बचत  योजना  का  संबंध  राजस्व का  ५०  प्रतिशत  waa  बचत  में

 दिया  जायेगा  |  छोटे  किसानों  के  लिये  बचत  करना  कठिन है  |  उनसे  प्र निवार्य  बचत  योजना  में

 दान
 के

 लिये
 कहना  अनावश्यक दंड  देना  है  ।  PRY-R Xo  रुपये के  श्राय  वाले

 लोग  तो  ऋण

 ग्रस्त  इन  पर  भी  इस  योजना  का  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  योजना  लाग  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 पश्नो रंगा  :  इस  बजट  का  किसानों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  क्योंकि  सरकार

 की
 यह  कोशिश है  कि  मूल्यों  को  न  बढ़ने  दिया  जायें  ।  सभी

 वस्तुओं  के  मूल्य बढ़  रहे  परन्तु  कृषि

 उपज  के  मूल्य  नहीं  बढ़ने  दिये जा  रहे  इसके  फलस्वरूप  किसानों  को  बहुत  हानि  हो  रही

 दूसरे  सरकार  राज्य  सरकारों पर  भूमि  gare के  लिये  दबाव डाल  रही
 भूमि

 के
 स्वामित्व  की भ्रघिकतम  सीमा  निश्चित  हो  जाने  के  कारण  किसान  श्रमिक  दृष्टि  से  कमजोर  हो  गये

 सीमा  से  एक  कृषि  परिवार
 की

 अधिक
 से

 झ्र धिक  art
 ४००

 रुपये  प्रतिमास  तक  हो  सकती  है  ।  इसके

 बावजूद
 भी  उन

 पर
 नये

 करों  का  भार  डाला  गया  है  ।  अनिवार्य  बचत  के  लिये  कुछ  को  तो

 छुट
 दी  गई

 परन्तु  किसानों  को
 बिल्कुल छूट  नहीं दी

 मूल  was  में
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 मऊ्दूरों पर भी पर  भी  काफी  बोझ  पड़ा  है  ।  वे  तो  पहले  ही  कठिनाई  से  निर्वाह  कर  रहे  उनको

 कुछ  करों  से  छुट
 दी  जानी  चाहिये  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  |

 महोदय  पीठासीन

 +
 मध्यम  वग  के  लोगों  पर  काफो भार  पड़  रहा  है  ।  अमिताभ  कर  के  अधिकतर लोगों  ने  विरोध

 क्या  |  इसका  लाभ  तो  उन  लोगों को  हो  सकता  हैं  जो  घपलेबाजी  से  काम  लेते हैं  ।

 वित्त  मंत्री
 कर  प्रस्तावों  के  बारे  में  गोपनीयता  रखते  ू  1  परन्तु  मुख्य  कर  प्रस्तावों के  बारे मैं

 गपिनोथता  को  आवश्यकता  भी  है  वित्त  मंत्रो  बिना  ब्यौरे  में  जाने  इन  प्रस्तावों  को  चर्चा

 किसानों
 के  trafahyrat  श्रमिकों  कौर  अन्य  प्रभावित  लोगों  से  कर  सकते  यहाँ  प्रथा  स्वर्ण

 नियंत्रण  आदेश  के  सम्बन्ध  में  अपनाई  जा  सकती  थी  ।  इस  तरह  से  वित्त  मंत्री  प्रतिकार

 जनक  प्रस्ताव  रखते  ।  इससे यह  सिद्ध  होता  हैं  कि  बजट  के  मामले  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  नहीं  रहा

 ।

 मंत्रो जो  कई  बार  कि  कौन  PAT  समय  भी  हमारे  ऊपर  श्रावण  कर  सकता

 हैं  |  हम  चात
 मंत्रो  के  शब्दों  पर  विश्वास  करना  चाहिए  ।  यह  बजट  सुरक्षा  बजट  होना  चाहिए

 |

 ~
 म  प्रशासन

 पिछने  वर्षो  में
 प्रशासन  फर  O44  बहुत  बढ़  गया  हैं  ।  PEXQV—-KB

 Bye  २  करार  रुपय  था  2852.0  में ५९  करोड़  रुपए  गया  1  सामाजिक

 fant  पर  अब  सरकार  लगभग  १५५  करोड़  रुपय  व्यथ  करती  है  जब  किਂ

 FERRY?  म  उन्होंने  केवल  २३  करोड़  रुपए  खच  किया  ।  सामान्य  प्रशासन पर  PEXR-XIA म

 ७  करोड रुपयं  aera STAT AT  १९  3——&¥ Pq A के  बजट  में  १९  करोड़  रुपये  की  की  गई

 लोगों पर  पहले हो  करा बान का  काफी  भार  है  ।  श्रबन  संकट  को  स्थिति  का  सामना करने  कै

 लिए  शीर  भार  उठाने के  लिए  लोगों  को  कहा  जा  रहा है  ।  जब  कि  लोगों  ने  प्रतिरक्षा  ora  को

 है सरकार  को  यह  खोज  करने  पहले  यत्न  करना  चाहिए  कि  कौन  से

 देश  हमारी  सहायता  करने के  लिये  तयार  veg  अपनी  झावश्यकताग्रों  wie  समर्थ ताओं के
 बारे

 मैं  अ्रपने  विश्वास  में  चाहिए  कौर  श्री  कनेडी  ने  तो  यह  कहा था  कि  चीन के  भारत  पर  न

 कृपण  से  सारे  संसार  के  लोकतन्त्र  राज्यों  को  खतरा  है  झंवर  चारों  का  भारत  पर  बड़े

 पर  प्राण  नहीं  होगा  ।  इसका  हमें  स्वागत  करना  चाहिए  था  ।  हमें  पह  बजट  पेश  करने  से  पहले

 अमेरिका  सोपू  चाहिए  था  किस  सीपा  तक  वे  हमारी  सहायता  करेंगे  ।  उस  के  ग्र तु सार  हमें

 झपना  बजट  बनाना  चाहिए  था  |  e

 हम  रूस  को  तरह  से  अप्रत्यक्ष करों  पर  las  से  अधिक  निर्भर  हो  रहे  इसे  कर  कहना

 गवाही  ।  हमारे यें  देश  में  अप्रत्यक्ष  कर  से  अधिक  राजस्व  जुटाया  जाता है  ,  जब  कि प्रत्यक्ष  करों  से

 कम  । प्रत्यक्ष करों  से  केवल  २५७  करोड़ रुपय  का  राजस्व  प्राप्त  जाता  है  1  जब  किं

 अप्रत्यक्ष  करों  से  ६३०  करोड़  रुपए  |

 सरकार  लोगों
 को  नौकरी

 ie
 अवसर  नहीं दे  सको  है  ।  उन्होंने इस  परिस्थिति को  ae

 आ  खराब  कर
 दिया

 कई  स  र  वे  रोजगार  होगा  हूँ  ।
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 बजट  राष्ट्रीय  बजट  तसकीन  हैं  ।  एफ  दल  शा  बजट है  ।  रह  समाजवादी  बजट  तो  हो  सकता

 परन्तु  विकासात्मक  बजट  निश्

 pat  कृष्ण  सेना  (  बम्बई  )  :
 हम  प्रतीक्षा  संगरूर  विकार  क  समस्या  से

 नहों  कर  सकते  का  भ  देशी  की  सेना से  रक्षा  नहीं  परन्तु  लगों  के

 निश्चय
 से

 रक्षा  होतो  है  ।  योजना  में  कुछ  कमी  हुई  लगन-कायम  को  गति  ver
 poy  grr

 हो  aga  तराशा  हैकि  सरकार  विकास  योजनायें  को  दि  च  दे  ब  क  रखने  के  बारे में  कोई  कदम

 उठायेगी  ।

 इस  बजट में  २७५  करोड  पए  का  कराधान  २७५  करोड़  रुपयों  में से  ७०  करोड  रुपए

 प्रयत्  करों  से भ्राएं ग  और बाकी  अत्  करों  से  ।

 लह  यादा र  च पूजो गत  वस्तु ग्र ों  पर  aaa कर  को  बढ़ाने  का  कोई  fade  य  जिस  औचित्य  नहीं

 है  ।  यह  लाभप्रद  है  तथा  मेरे विचार  में  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  देश  मार  और  गरीब  लोगों  में  भद  करना  कठिन  कछ  एकाधिकार  प्राप्त

 व्यक्तियों  को  छोड़  कर  भारत  में  बाकी  सभी  गरीब  हैं  ।  उपभोक्ता  सामान  पर  OX  करोड़

 रुपए  के  हु इन मेंस इन  में  स  ४४५  करोड़  रुपये  मिट्टी  केतेल
 पर

 २८  करोड़  रुपय  तम्बाकू
 पर  हूं  ।  मुझे  यह  बात  समझ  में  नहीं  ms  कि  वनस्पति  तेल  से  १०  करोड़  रुपये  की  राय  को

 i  छोड़ा  गया  और  इसतरह से  जोड़  दिव्य  गया  है  |  विभिन्न  वस्तु ग्न ों  पर  अ्रप्रत्थक्ष  कर  का

 काफी
 भार  भो  गरीबों  पर

 समाजवा
 समाज  में  उरोजों पर  भी  कर  लगते  ur

 को  करों  से  मुक्त  नहीं  रखा  जाता  ।

 करा बान  में  कन  होना  चाहिए  |  इस  बजट  में  आघा  भार  गरीबों  पर

 श्रत्त। रक्त  श्रीताल  के श्रारोपण का  प्रस्ताव  एफ  कर  के  समान  SUAS  पर  नही  कर

 झब् की रादि को  राशि  पर  है  ।  सरकार  को  इस  संयंत्र  में  Tere दा  नहीं  दिया  गर  |

 अनवाय  बचत  करारोपण  नहों  है  ।  परन्तु  ऋण  के  सामान  है  |  जो लोग  धन  दे  सकते

 हैं  उन्हें
 बिना  मजबूरों  के  दिग  जाना  ।  पह  ऋण  ate

 ?  र  दक्षिण  होते  इसके  साथ

 मजदूरो  नहीं  पहनो  चाहिये  ।  यदि  मजबूरी  की  शर्त  है  तो  यह  कर  होना  चा  जैसे  सरकार  को

 करदाता  को  लौटाना  नहों  है  ।  सरकार  को  अनिवार्य  बचत  योजन  पर  पुनः  विचार  चाहिये
 a  इस  की  ब्र टियों  को  दूर  करना  चाहिये  |

 में  वित  मंत्री  का  ध्यान एक  अन्य  मामले  कं  कौर  ग्रामीण  करूंगा  ।  बजट  को  meatier
 ae  से  पृथक  फर  के  नहीं  देखा  जा  गर्त  हमें  यह  विचारना  है  थि  क्या  चाय  पर  ।

 निर्यात  शुल्क  हटाने
 से  जो  लंका  के

 लागों  कार  सरकार  पर  विरोधी  प्रभाव
 तो नहीं  पड़ा

 यह  कहने  को  झ्रावश्यक्रता  नहीं  हैसियत  देश  के  लाग  साज  हमारे  कितने  निकट  हू  ग्र  दह
 लंका  सरकार  फिरता  महत्वपूर्ण  कय  हमारे  द्य  कर  हकीम  समझता  हूं  fe  इसके के
 हितों  को  उपेक्षा  फर

 के  गह  शुल्क  हटाया  जारहा  है  ।

 भ-राजस्व  के  बारे  में  मैं  समान  ए
 हूं

 फि  श्रमिक  कठिनाई
 के

 बगैर  गरीबों
 का  बोझा  हल्का

 किया
 जा

 सकता  है  ।  यह  भू-राजस्व  प्रतिगामी  प्रकार का  है  उपलब्ध  कड़ों  के  पावर  पर

 re

 ७०  प्रतिशत  ग्रा बोग ों
 के  पास  ५  एड़  oe  नून  झ्र  इस  वर्ग  द्वारा कुल  खेती  की  १७

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कृष्ण  मेनन ]

 प्रतिदाय  भुनी  पर  खती को जाती  है  ।  इस  वग  पर  प्रस्तुत  बजट
 प्रस्तावों

 के  अनुसार

 करोड़  का  कर  लगाया  जा  रहा  है  ।  मेरा  सुझाव  हैरी  इस  मंदी  को  ग्रुप  ५  से  १०

 एकड़  तक  a  पर  खेती  करने
 वाले  वर्ग

 के  लोगों  से  प्राप्त  द्र  रुकते  ह्  जो  वर्ग
 कि

 १४  प्रतिशत

 है  कौर  rata
 कें द्वारा  २०  प्रतिशत  पर  खेती  की  जाती  है  ।  इस  वर्ग  पर  ४  प्रतिशत

 तक  कर  बढ़ाने  से  १६  करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  सकती  इ  स  से  ग्र गला वहू वह  वर्ग है  जो  २०  ैं  ३०

 एकड़  का स्वा मो
 इन  वर्ग  द्वारा  कुल  क्षेत्र  को  १३  प्रतिशत  भूमि पर

 खेती  की  जाती
 है

 झीर  इत  पर  कर  shoe  लगाने  से  २३  करोड़  रुपया  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  ze

 एकड़  से  were  रखने  वाले  लोग  केवल  safer  हें  परन्तु  वह  देश
 की  २७  प्रतिशत  सूदन

 पर  खतों  करते  इस  वर्ग  पर  १२  रुपये  तक  वार  लगाने  से  १०२  क  ड़  रुपय  मिल

 सकता  इ  लिये  म  सुझाव  देता  हूं  कि  इन  ata  wo  अतीत  ग्रामोणों पर भ्रति।रवत पर  प्राधिकृत

 भू-राजस्व  का बोझ  डाला  जाय  |

 ह । 1 ट्ट  के  तेल  पर  कर  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  सरकार  भी  गरीबों  पर  पड़ने  वाले

 बोझ  के  बारे  में  Say  हुए  चिन्तित  हफ़्ता  कि  कोई  अन्य  ka  यदि  हमें  राजस्व  को

 अआवदथ फते  होते  उनके  लिय
 क्षमता  के अनुसार  सब  पर  बोझ  पड़गा  हों  ।

 श्रनिवायं  बचन  योजना
 के

 सम्बन्ध  में  हमें इस
 बात  पर  विचार  बरना  है  कि  क्या  ससे

 परिणाम  निकलेंगे  जित  को  हम  आशा
 करते

 यह  प्यार  रखना  wae  हैं  कि  उपलब्ध  पूजी  विकास  परियोजनाओं  पर  खं  करने  की

 बजाय  लाभ  को  दृष्टि  से  मकानों  के  निर्माण  जैसे  उपक्रमों  मे  न  लगाई  जाय  ।  इस  से

 विकास  को  बजाय  मुनाफाखोरी  बढ़ेगी  ।

 Fiz.- WAT  उद्योग  पर  जो  छुट  दी  गई  है  उसे  वापिस
 लेना  चाहिए

 ।  क्योंकि  घोड़े
 उगते

 नहीं  बल्कि  पाले  जाते  हैं  ।
 कौर  जो

 रियायत  गरीब  लोगों  को  मिलनी  है  उसे  इस  धनी  लोगों

 के  उद्योग  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 फर
 श्रपवंबन  को  समस्या  पर  भो  गम्भीरता

 से
 विचार  जाना  चाहिए  मं

 ने  सुना  है
 कि  करोड़ों  रुपय  alae  राशि  कभी  बकाया  है  ।  यह  राय-कर  बकाया  कोई  ऋण  तो  है

 5,
 नहीं  ।  यह  सरकार  का  बत  र

 =  mea  चुकाने  की  सीमा  में  उचित  परिवर्तन  लाने  चाहियें  ।

 पर  बोर  श्रनिथमितता है  कि
 झाम  कर

 बकाया  नहीं  चुकाया  निगम  भो  आवास

 | पर  इस  से  बच  सकते

 मेरा  सुझाव  एक  यह  भी  हैं  कि  उन  वस्तु  सम्बन्धी  राजकोट  सहायता  दी  जानी  चाहिये

 जिन से  भूमि  अधिक  उपजाऊ  हो  जाती  है  ।  क्योंकि  हमारे  पास  केवल  ३५०  एकड़  भूमि

 OTT  हज़ारों  यदि  वैज्ञानिक ढंग  से  खेतो  को  जाय  तो  अधिक  भूमि  पर  खती  की  जा  सकती  है

 झोर  अधिक्  जल
 को

 प्रा वश्य कता
 .

 थी  नहीं  रहेगी  जिस  पर  कि  अधिक  ogi  जाता  है

 लेफ्टिनेंट  कर्नल  या  उस  से  कम  की  पंक्ति  के  सेना  पदाधिकारियों  पर  इन प्रस्तुत  करों  का

 बोझा  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  क्योंकि  इस  पंक्ति के  अघिकारी  बहुधा  सेवानिवृत्ति  की  ्य  तक

 पहुंच  लाते हैं  अथवा  इन पर  अन्य  प्रकार के  बहुत  बोझे  होते  हैं
 ।

 इती  तरह  भूमि  संबंधी  कर  भी  सैनिकों  पर  नहीं  लगने  चाहिये  ।  अंग्रेजी  के  शासन  काल  में

 छक  सैनिक  को  २४  वर्ग  भूमि  दी  जाती  थी  ।  अब  यदि  उन्हें  यह  छुट  दी  जाय  तो  सरकार  को

 अधिक  घाटा  नहीं  होगा  |
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 वित्त  मंत्री  अरथ  सरकार  एक  चिकित्सक  की
 तरह  होती  है

 जिसे  किसी  वर्ग  के  खराब

 होने  पर  काटना  भी  पड़ता
 =>  srr  ek  zt  पता  ये  oe
 @  उस  की  दी  जाने  वाली  दवाई कई  लोगों के  faa  ह  थी  हो

 सकती है

 इसके  साथ  साथ
 में  यह  बताना  चाहूंगा  कि  समान  सुरक्षा  उपायों में  कमी  नहीं  जाती

 चाहिये

 इन  प्रस्तावित  करों  का  सामना  जनता  उसी  प्रकार  करने  को  तैयार है  जिस  प्रकार  वहं
 चीनियों  के  बर्बरतापूर्ण  आकस्मिक  थ्रा ऋमण  का  सामना  करने  को  तैयार  थी  ।  जनता  इन  बोलों

 को  सहन  करने को  तैयार है  यदि  यह  सब  पर  समान  रूप  से  डाले  जायें  ।

 मंत्री  मोरारजी  :  भ्रघ्यक्ष  में उन  सभी  माननीय  सदस्यों

 के  प्रति  कृतज्ञता  प्रकट  करता हूं  जिन्होंने  ग्रायव्ययक
 पर  हुई  चर्चा

 में  भाग
 लिया  ।

 मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई कि  प्रतिरक्षा  शरीर  विकास  पर जो  व्यय  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 है  वह  अधिक  नहीं  इस  बार ेमें  सभी  एकमत हैं  ।  इस  व्यय  को  समुचित  समझा  गया  है  ak

 इसे  सामान्य  समर्थन  प्राप्त  gard  कोई  वित्त  मंत्री  यह  तराशा  नहीं  करेगा  कि  बजट  पर

 आलोचना  नहीं  की  जायगी  ,  विशेषतया  जब  इस  परिमाण  का  बजट  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष

 परखा  जाता  यदि  इसके  सामान्य  ढांचे  पर  नहीं  तो  इसके  ब्यौरों  पर  आलोचना  जाना

 mage  है  ।  सिवाय  मेरे  माननीय  मित्र  प्रो०  रंगा  के  शर  उस  के  साथी  के  अन्य  किसी  ने  भी

 बजट  को  पूर्णतया  त्रुटिपूर्ण  नहीं  बताया  परन्तु  में  समझाता हुं  कि  उन्होंने  al  उनके  दल  ने

 इस  सरकार  का  विरोध
 करने

 का  निश्चय  किया  हुआ  इसलिये  सरकार  जो  भी  कार्य  करे  उस  की
 भ्रालोचना  उन  के  द्वारा  की

 जानी
 इसलिये  उन  के  द्वारा  कही  गयी  बातों  की  झोर  ध्यान

 दिया ही
 नहीं

 जाना  चाहिये  म  उन  की  इस  सरकार  को  यही से  उतारने  की  इच्छा  का  विरोध

 नहीं  करता
 ।  ऐसा  करना  उन  का  भ्र धि  कार  कुछ  भी  एक  अधिकार के  प्रयोग

 लाने  में  बुद्धिमत्ता  होनी  चाहिये  क्यों  कि  यदि इस  प्रकार  नदीं  किया  जाता  तो  उन  का  geet

 पूरा  नहीं  होगा  .।

 पृश्नी  हेम  बढया
 क्या  बाप  चाहत ेहैं  कि उन  की  इच्छा

 pat  मोरारजी  देसाई  :  प्रत्येक  न्यायोचित  इच्छा  को  पूरा  होना  ही  यह

 ere  बात  है  कि
 यह  इच्छा न न्यायोचित है  या  नहीं  ।

 यदि
 हम

 आपने  कत्तव्य
 का  पालन  नहीं

 करते
 तो

 यह  न्यायोचित  होगी ।  मुझे  दस  बारे  में  aga  मन  में  कोई  शंका  नहीं  परन्तु में  नहीं  समझता

 किसी  भी न्याय स्तर
 के  झ्राघार  पर  पक्षपातरहित ढंग  से  यह  कहा  ना  सकता है  कि  हम

 ms
 कत्तव्य  पालन

 में  सफल
 रहे  हैं

 ।  अथवा  प्रो०  रंगा  कौर उन
 का

 दल  इस  कत्तव्य  का
 हम  से

 अधिक
 weal  तरह  पालन कर  सकते  हैं  ।

 जैसा
 कि

 में
 ने  स्वयं  कहा  कि  इस  आयव्ययक  का  परिमाण  इतना है  कि  इस  से  इस  देश की

 जनता  पर  शअ्रवश्यही  भारी  बोझा  पड़ेगा  ।  में  तो  केवल  यह  कहना  चाहता हूं  कि  यह  अवश्यम्भावी

 जिन  परिस्थतियों
 में  श्राज हम  हैं  उन  में  हमें  धन

 प्राप्त करना  ही
 ग्रौर यह  आवश्यक है

 है कि  प्रतिरक्षा  तथा  विकास
 पर

 व्यय
 के

 लिये  धन  जुटाया जाय  मुझे  यह  देख
 कर  ॥.  gat

 कि  विभिन्न  मदों  को  अनुचित  अथवा  अ्रत्यघिक  बता  कर  उन  की  आलोचना  तो  की
 किसी

 ने
 भी  यह  नहीं  बताया  कि  इस  राजस्व  को  अन्य  किन  साधनों से  प्राप्त

 किया  जाय  !
 जब

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मोरारजी

 सभी  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  यह  व्यय  का  बजट  उचित  ठीक है  कौर  इस  के
 सिवाय  शौर

 कोई  चारा  नहीं  होते  मेरे  विचार  में  सभा  का  कत्तव्य  हो  जाता है  कि  वह  इस
 के

 लिये  धन

 उपलब्ध  करे  ।  यदि  जो  सुझाव  में  ने  दिय ेहैं  वह  ठीक  नहीं  है  तो  जो  उचित हैं  उन
 का  सुझाव

 दिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  यदि  भिन्न  सुझाव  नहीं  दिये  जाते  तो  मेरे  विचार में  में  यह
 त्र

 करनें में  न्यायानुमत  हुं कि  चूंकि  मै  इस  धन  को  उपलब्ध  करने
 में  इस  संसद्  का  एक  माध्यम हूं

 इस  लिये  जब  इस  बजट  को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  तो  समस्त  सभा  का  मुझे  समर्थन  प्राप्त

 होना  चाहिये  ;  में  की
 गई

 आलोचना  का  सम्मान  करता हूं
 तर  उस  पर  विचार  भी  किया

 जायगा  |  अन्त  में  वित्त  विधेयक  के आने  पर  बजट  को  पारित  होना  ही  है  |

 परन्तु  इस  का  रथ  यह  नहीं है  कि  बड़े  पैमाने  पर  परिवर्तन  जायेंगे  ।  क्यों
 कि  परिवर्तन

 करने  का  ग्रंथ  उस  पूंजी  के
 लिये  oer  साधन  ढूंढने  का  होता है

 कौर  इस  सभा
 में

 कोई  भी  यह

 नहीं  चाहता  कि  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था हो  ।  में  उठाये गये  geal  के  बारे में
 निश्चित  निर्णय

 भी  नहीं  दूंगा  क्योंकि  ऐसा  करना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  हर  बात  का  हमें  पूरी  तरह  अघ्ययन

 करना  परन्तु  एक  बात  में  स्पष्ट  करना  चाहता हूँ
 कि  जो  कुछ  सभा  में  कहा  गया  है  उस  से

 बजट
 संबंधी  नीति  की  उचितता  कौर  प्रस्तावित  करों  की  न्यायोचित ता  की  पुष्टि  हो  गई

 ~

 हमें  झ्नाक्रमणकर्ता  से  सफलतापूर्वक  अपनी  रक्षा  करने  शौर
 हर  प्रकार  के

 देना

 संबंधी  संकल्प  को  भुलाना  नहीं  चाहिए  ।  यह  समस्त  देश  का
 संकत्प

 श्री  रंगा  भी  इस

 बारे में  एकमत  यदि  वह  चाहते हैं  कि  में  अधिक  तेजी  से  कार्य  करूं  तो  उन्हें  मुझे  श्र  अधिक

 सावन  देने  चाहियें  ।  वह  यदि  उद्योगपतियों  र  व्यापारियों  पर  बोझ  त

 छलने के  लिये  कहत ेहैं  तो  क्या  संसद  सदस्य  सारे  करारोपण  का  बोझ  सहन  करेंग े?

 उन  का  कहना है  कि  बजट  से  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  का  आभास  नहीं  मिलता  ।  में  नहीं  समझ

 सका  कि  वह राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  का  क्या  अर्थ  समझते  उन  के  इस  बजट  के

 कारण  मेरी  सभी  पक्षों  द्वारा  आलोचन  की  गई  है  तो  यह  कैसे  कहा  जा  सकता है  कि  इस  के  द्वारा

 में  किसी  वर्ग  विशेष  अथवा  दल  विशेष  का  हित  कर  रहा  उन  के  अपने  तक  से  सिद्ध  होता  है

 कि  यह  राष्ट्रीय  बजट है  ।  जैसा  कि  ठीक  ही  कहा  गया  था  कि  सरकार  को  केवल  जनता  के

 समर्थन  करने  पर  ही  जोतीयां  निर्धारित  नहीं  करनी  चाहियें  बल्कि  यह उस  का  कर्त्तव्य  है  कि  वह

 नीतियों  के  निर्धारण में  जनता  का  पथप्रदर्शन  करे  ।  केवल  जनता  की
 इच्छानुसार

 चलना  काफी

 नहीं  जनता  क्योंकि  अपना  पथप्रदर्शन  स्वयं  नहीं  कर  सकती  इसलिये  वह  सरकार  बनाती  है  ;

 और  विशेषतया  जब  एक  सरकार  लोकतंत्रात्मक  हो  तो  वह  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करती

 घौर  जहां  जनता  सदस्यों  को  न  समझ  सके  वहाँ  एसी  सरकार  को  पथप्रदर्शन  करना  होता

 यह  काय  हमने  इस  बजट  द्वारा  सम्पन्न  करने का
 प्रयत्न  किया है

 इस  बजट
 के

 लिये  में  पूर्ण  उत्तरदायित्व  झपने  ऊपर  लेता हुं  ।  इसमें  जो  बुराइयां  हैं  वह  मेरे

 कारण  हैं  कौर  जो  अच्छाइयाँ  हैं  वह  सरकार  के  कारण  परन्तु  यह  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  कि

 में  तो  अच्छा  व्यक्ति  हूं  परन्तु  यह  सरकार  कुछ  पग  उठाने के  लिये  मुझे  मजबूर  करती है  |

 हम  सब  का  उद्देश्य  इस  देश के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  खुशहाल  बनाना है  कौर  उस  प्रयोजनार्थ

 हमें  सरकार  को  भी  उसी  प्रकार  चलाना  हैं  ।  इस  बात  का  भी  घ्यान  रखना  है  कि  हम  कल्पना

 ही कें  आधार पर  सोचने  लगे  ।  इस के  साथ  साथ  समय  की  ग्रा वस् यकताओं  पर  भी  ध्यान  रखना
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 व्यक्ति  पूर्ण  रूप
 से  निपुण  नहीं  हो  मत  हम  उन्नति  तो

 कर
 सकते  बेशक

 श्राशाग्रों  को  मर्द  रूप  देने में सफल  इस  बजट  पारे में  थी  इसी  तथ्य  को  दष्टि में  रखा

 गया है  ।

 जब  मेंने  समान  वितरण  की  चर्चा  की  थी  तो  मेरा  मतलब  यह  कदापि  नहीं  था  कि

 ग्र समानता  हम  दूर  करने में  सफल  हो  गय  वरन  हम  केवल  इस  उदय  को  प्राप्त  करने  की

 चेष्टा  कर
 रहे  प्रस्तुत  बजट  में  भी  मे ंने  ऐसे  तत्वों  को  समाविष्ट  विया  है  जिन  ह्म

 समयानुसार  समानता  लाने  के  लक्ष्य  की  अर  हम  बिग  |  यह  तराशा  करना  कि  बजट  का  प्रः

 सभी  वर्गों  पर  एक  सा  पड़ता  है
 यह  aa  के  बराबर है  कि  यह  एक  कल्याणकारी  राज्य है  t

 हमारा  कल्याणकारी  राज्य  नही ंहै  बल्कि  हम  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  किशोर  ग्र ग्र सर  हैं

 जब
 तक  यह  कल्याणकारी  राज्य  बन  नहीं  जाल  तब  तक  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह

 राज्य  कर्तव्यों  का  पालन  नहीं  कर  सका  कौर  उस  से  कल्याणकारी  राज्य  की  श्रावश्यकताग्रों  की

 मांग  नहीं  कर  ।  देखना  केवल  यह  कि  यह  अपने  प्रयासों में  तत्पर  है  या  नहीं  ।  इस  बजट

 को  भी  इसी  ष्टि  से  देखना  चाहिये

 यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  इस  बजट  arate  बोझ  गरीबों पर  पड़ेगा  ।  यदि  यह

 are  को  जाती है  कि  सारा  बोझ  धनी  लोगों  पर  डाला  जाय  शौर
 गरीबों

 पर  बिल्कुल न  डाला

 जाप  तो  मुझे  खेद है  कि  में  इस  तराशा  कों  पुरा  नहीं  कर  सकता  संसार  की  किसी  सरकार  ने

 ऐसा  न
 किया  हैप्रौर  न  कर  ही  सकेगी  ।  परन्तु  मे ंने  प्रयत्न  किया  है  कि  इस  बजट  में  कम  से

 कम  बोझ  गरीबों  पर  कौर  भ्र ति रिक्त  राजस्व  बहुधा  उन  वर्गों  से  लूं  जिन  को  इस  के  देने

 में  अधिक  असुविधा  नहीं  होगी ।

 इस  प्रसंग  प्रमिला  कर  की  आलोचना  की  गई  है  ।  में  उनकी  बात  ठीक  से  समझ  नहीं

 सका  ।  उन्होंने  कहा  कि  यद्यपि यह  १०  प्रतिशत  है  परन्तु  उपरि स्तर  पर  यह  केवल  २.  २  प्रतिशत

 अथवा १ १  ५  प्रतिश्त ही  होगा  ।  यह  कहना  बिलकुल  ठीक  है  कि  उच्चतम  स्तर  से  नीचे यह  २  २

 २.५  प्रतिशत  ही  इससे  अधिक  नहीं  ।  परन्तु  इस  बात  को  नहीं  भुलाना  न्राहिये  कि

 उच्चतम  स्तर  पहले  ही  ८  ५  प्रतिशत  है  कौर  यदि  यह  Bra  की  जाती  है  कि  इसे  १०  प्रतिशत  बढ़ा  कर

 में  ६५  प्रतिशत  अथवा  १००  प्रतिशत  कर  दूं  तो  में  कहूंगा  कि  ऐसा  सुझाव  सोच  समझ  कर  कौर  व्यक्ति

 को  प्रकृति  का  विचार  कर  के  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  कहना  arena  है  कि  कुछ  सीमा  से  ऊपर

 राय  पर  १००  प्रतिशत  प्राय कर  लगना  झर  कानूनी  तौर  पर  हम  कर  भी  सकते हैं  ।

 परस्तु यदि यदि  एसा कर  दिया  जाय तो  उस  सीमा  से  alee ara  का  व्यक्ति  के  लिये  प्रलोभन  ही  क्या

 रह  जायगा  ।  इसके  फलस्वरूप  हम  उस  व्यक्तिका  क्षमता  को  बेकार  बना  दगे  कौर  उत्पादन

 एवं  प्राय  लोगों  की  श्राय  को  भी  देंगे  ।  इस  बात  पर  समस्त  समाज  के  कल्याण  की
 दृष्टि

 में  रख  कर  ही  हमें  विचार  करना  है  ।

 मंत्रियों  के
 पानी  श्र  बिजली

 के  सत्य
 धिक

 बिलों
 की  चर्चा  की  गई  है

 ।
 परन्तु  हमें  नहीं

 भूलना  चाहिये  कि  इसी  सभा  ने  उनके  लिये  बिना  किराये  फर्नीचर  मकान  का  उपबन्ध

 किया  है  के  के  के  ७  के

 चो  हेम  [1 ६.1  यह  फिजूल  का  बहाना  है  ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 fall  मोरारजी  देसाई  :  में  कोई  बहाने  पेश  करने  का  प्रयत्न  नहीं  कर  रहा  हुं  ।  में  तो  जो  सच  है

 उसे
 झप  के समअ रख रह हु रख  रहे  हूं

 ।  इस  बात  से  में  सहमत  हूं  कि  उपबन्ध  कर  देने
 का

 यह  प्रथ  नहीं  है

 कि  हम  जितना  चाहें  खर्ज  कर  सकते हैं  ।  खरे  ठीक  प्रकार  ही  होना  चाहिये  परन्तु इस

 पर  बातचीत  दृष्टिकोण  से  ही  विचार  करना  चाहिये  ।  मेंने  एक  बिल  को  wa  देखा  है  4th  इस

 से  पहले  यह  बिल  हमारे  पास  नहीं  जाते  A—Bg लोगों  ने  उनकी  बत्तियों का  भी  ख्याल  रखा  है  |

 जब से  सें  यहां  कराया  हुं  मेंने  अपनी  बत्तियों  का  ख्याल  रखा  है  |  यह  शायद  इसलिये  कि  में  बचपन

 सेइ सका  शादी  हूं  ।

 न्र  हरि  बिष्ट  कामत
 :  ak  CS yer  तो  ऑ्रादत  की  वजह  से  है  ।

 :  जी  एआर हई
 दी  है

 ।

 जो हरि  विष्णु  करामत  :  यह  ग्रन्थि  aaa  है  ।

 प्री  मारा रजि  देसाई  :  यहां  भी  में  रोज  देखता  माननीय  सदस्य  नल  खुले  छोड़  कर  चले

 जाते  हैं  ।  पानी  व्यर्थ  रहता  है  ।  एक  कई  कई  नल  खुले  रहते  मेंने ये  नल  कई  बार

 ara  किये  ate  किसी  को  मेंने  नल  बन्द  करते  नहीं  देखा  ।  मेरे  विचार  में  चोरों  ने  भी  देखा  होगा
 |

 मझे  कस्टोडियन  को  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखने  के  लिये  कहा  है  ।  में  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगा

 रहा  किसी  को  नाराज  नहीं  होना  परन्तु  एक  बात  है  जिसका  हमें  विश्लेषण  करना

 चाहिये  ।  इस  तरह  पानी
 का

 बिल  Ack  हो  जाता  परन्तु  जब
 कभो

 इस  कौर  ध्यान  प्रकृष्ट

 करवाया  है  तो  परा  ध्यान  रखा  जाता  है  |

 गह-कार्य  मंत्रो  के  यहां की  बिजली  व्यय भी  चर्चा का  विषय  बना  है  ।  इस  बारे में  नीचे  दन

 है  कि  से  लेकर  रात  के  १२  बजे  तक  उनके  यहां  लोग  उन्हें  मिलने  आते  मत

 हीटर  फ्लो  की  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।  परन्तु  इस  पर  जो  खर्च  होता  है  उससे  गृह-कार्य

 मंत्री  को  कोई  व्यक्तिगत  लाभ  नहीं  होता  ।  लोगों  की  सुविधा  के  लिये  ही  यह  सब  कुछ  किया  जाता

 है  ।  नौकरों  के  क्वार्टरों  की  बिजली  का  खच  भी  इसी  में  से  होता  है  ।  फिर  भी  इस  बारे  में  पुरा  ध्यान

 रखा  जायेगा  |  यह  जो  सुझाव  दिया  गया  है  कि  नौकरों  के  क्वार्टरों  केਂ  लिये  और  दर्शक  कक्षों  के  लिये

 अलग  का  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।  वित्त  मंत्रालय  इस  संबंघ  में  भविष्य  में  अधिक  सावधान

 रहेगा  ।

 अब  री ती  है  आयकर की  बात  ।  इस  मामले  में  हमने  प्र  क्रिया  को  थोड़ा  सरल  कर  दिया  है  ।

 ४  से  १०  प्रतिश्त  कर  लगेगा  ।  जिस  व्यक्ति  की  राय  २  लाख  उसे  area  निकाल कर

 लगभग  Zo,000  रुपयें  मिलते  हैं  |  हमारे  देवा  के  भ्रामक  तुलनात्मक रूप  से  किसी भी  देश

 से  कम  नहीं हैं  ।  जिस  व्यक्ति की  art  २०  लाख  है  उसके  पास  केवल  ३,  ४०,०००  अथवा  ३,६०,०००

 बचता है  ।  इसी  तरह  छिपाई  हुई  प्राय  का  भी  जब  पता  लगता  है  तो  उसके  लिये  सजा  दी  जाती  है

 इसके  afattadt  हम  क्या  कर  सकते हैँ  ।  परन्तु  यह  कहना  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  प्राय  छिपाता  है  भी  गलत

 बात है
 ।  एक  बात  समझ  लेनी  चाहिये  कि  राय  कर  अपवंचन  किसी  aa विशेष तक  सीमित  नहीं

 न  हो  प्रत्येक  मामले
 में  यह  जानबूझ  कर  किया  जाता  है  ।

 कर

 अंबक

 राशि  godt  wale जितनी  कि  लोग  समझते  हैं  ।  इसे  एक  दो  ढंग  से  समाप्त  किया  जा

 तर

 वह  यह  है

 इस
 दि शा  में  निरन्तर

 प्रयास  slat  रहना  चहिये  |

 ATK
 बह

 अयास  हुम  गर  रहे  हैं

 हैं

 —e

 मूल  aaa  में
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 राय  की  बात  यह  है  कि  लोगों  ने  बड़े  घालाक  परामशंदाता नियुक्त  कर  रखे
 जो

 कर
 बचाने  के  लिये  सुराख  बताते  रहते  हैं  ।  हम  भी  प्रयत्न कर  रहे  हैं  कि  अधिक  से  अधिकार घन

 निकाला  विजय  बचे  हुये
 धन  की  भी

 उत्तरोत्तर  कमी  होती
 जा

 रही  है
 ।  बकाया

 राशि  के  बारे

 में  बात  यंह  है  कि  कुछ  तो  ऐसी  राशियां हैं  जिन्हें  वसूल  किया  जा  सकता  गौ  कुछ  ऐ  जिनहें  नहीं

 जो
 लोग  दीवालियां  हो  गये  हैं  अथवा  देश  को  छोड़  गयें  हैं  उनसे  क्या  वसूली  हो  सकती  है  ।  कई  लोगों

 के  पास  कुछ  होता  नहीं  है  प्रौढ़  कुछ  एक  ऐसे  भी  हैं  जिन्होंने  अपीलें  कर  रखी हैं  ।  इस  प्रकार  लाखों
 रुपये

 की  वसूली वट्ढे  खाते  रह  जाती  है  ।

 जिन  बकाया  वासियों  की  वसूली हो  सकती  वे  विधिक  मांग  की  राशि  के  शरथ  भाग  से

 भी  कम  यह  भी  तथ्य  है  कि  हम  पिछले  प्रत्येक  ष  की  वार्षिक  मांगों  की  तुलना  में  प्र  ठीक  राशि

 एकत्र  कर  रहे  जिसका  थे  यह  निकलता  है  कि  बकाया  राशियां  समाप्त  हो  रही  में  केवल

 इतना  ही  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  स्थिति  के  प्रति  जागरूक है
 ।  इस  बारे  में  एक  बात

 शर
 भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 जो
 बकाया  रानियां  वसूल  नहीं

 की  जा
 उनको  शीघ्र

 ही
 ब ा  खाते में  नहीं  डाल  दिया  जाता  क्योंकि  उनकी  किसी  समय  भों  वसूली  हो  जाने  के  संबंघ  में

 बनी  रहती  है  ।  निस्सन्देह  हम  पूरी  जांच  करके  इसे  झरोकों  को  समाप्त  करने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  मेरा  माननीय  से  निवेदन  है  कि  बार  बार  इस  प्रश्न  के  उल्लेख  का

 कोई
 लाभ

 नहीं  ।  हम  सके  प्रति  बहुत  जागरूक हैं  ।

 ग्राहक  मकर  के  संबंघ  में  बहुत  अलोचना  हुई
 लॉच  जाएँ

 दह

 में

 भी

 बहत

 a  बर्वे

 यही  गयी  हैं  ।  जो  भी  सुझाव  दिये  गये  हैं  उसके  बारे  में  मेरा  निवेदन  केवल  इतना  हा  है  कि  ह नगमे

 कर  को  प्रतिशतता में  वृद्धि  करके  अधिलाभ  कर  में  परेशान  करने  संबंधी  सुझाव  को  स्वीकार

 करना  संभव  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  गत  वर्ष  जब  इस  प्रकार  की  वृद्धि  की  गयी

 थी  तो  सदन  में  उसकी  बहुत  ही  कड़ी  आलोचना  की  गयी  थी  ।  एक  बात  तो  हमें  समझ  लेनी  चाहिये

 प्रौढ़  वह  बात  तथ्य  की  है  कि  इस  वृद्धि  का  प्रभाव  केवल  मात्र  उन्हीं  समधियों  पर  पड़ेगा  जिनका

 लाभ  कम  हैरत  में  इस  लाभ  कर  पर  दर  हं  ।  इसको  हटाया  नहीं  जा  सकता  |  इस  प्रकार

 की  भ्रांतियां  दूर  हो  जानी  चाहें  ।

 नप  समवायों  के  बारे  में  भी  कुछ  सुझाव  श्र  रहे  हैं  विशेष  रूप  से  वे  जो  €  प्रतिशत  ब्याज

 दे  रहे  हैं  ।  सरकार  द्वारा  नये  सेवायों  की  कठिनाइयों  पर  विचार  किया  जा  रहा  यदि  ऐसा  मालम

 हुमा  उत्पादन  तौर  श्रौद्योगी  करण .  पर  कुत्र  भुनो  पड़  है  तो  उपचारों  को  लागू  किया  जायेगा ।

 सरकार
 इस

 बारे  में
 जो

 संभव  होगा  करेगी
 ।  आखिर

 इन  करों  के  लगाने  का  उद्देश्य  क्या  है  ।  उसका

 उद्देश्य यह  तो  नहीं  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  का  सब  कु  समाप्त कर  दिया  जाये  ।  उद्देश्य  यह  है  कि

 अधिक  लाभ
 में  भाग  सब

 को  सरकार  को  भी  ।  सरकार  इस  मामले में  बहुत  ही  स्पष्ट है  कि  देश

 की  प्रगति  उद्योग  तौर  व्यापार  की  प्रगति  के  साथ  साथ  ही  हैं  ।  परन्तु  उद्योगपतियों  शर  व्यापारियों

 को  प्रगति  करते  हुवे  सरकार  कौर  जनता  के  लक्ष्यों  का  भी  ध्यान  रखना  होगा  ।  गत  तार  वर्षों  से

 म
 कर  लगा  रहा  हूं  श्र  लोग  मुझे  गालियां  दे  रहे  हैं  ।  परन्तु  मेंने  हर  वर्ष  निसार  से  भी  कहीं  Alea

 राजस्व  इकट्ठा  करके  दिखा  दिए ह  ।  मेरा  निवेदन  है  कि
 ag  wea  बिलकुल

 Th  नहीं है  कि

 अधिलाभ  कर  लागू  करने  से  कर  क्षमता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  कार्य-कुशल  व्यक्तियों  को  देश

 के
 लिये  ates  योगदान

 देना  चाहिये  ।  सरकार
 ग्रसीमित  लाभ  कराने  की  aaata ~)  कभी

 भी  नहीं
 दे

 सकती  ।  क्षमता  वाले  लोगों  को  सजा  दी  जा  रही  है  यह  बात  भी  गलत  ही  आखिर

 अधिक  आय  होगी  ही
 तो

 श्राप  ates
 कर

 देंगे
 त  ।  यदि  ag  भावना  सब  के  सामने रहे  तो  यह

 बहुत ही  भ्रमणी बात  है
 ।  जो  विदेशी लोग  हमारे  सहयोग  से  काम  कर  रहे  हैं  वे  भी  aia  लाभ  नहीं
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 az |  उचित  लाभ
 तो  उन्हें  मिलना  चाहिये  जब

 तक  हमारी  क्षमता  rafts  विकास  नहीं

 कर  जात  हमें  विदेशी  सहयोग  हो  होगा  ।  हमें वि  देशी  सहयता  सनौर  सहस्रों  का  लाभ  उठाना

 चहिये  ।  हमारी  तो  uTeT, AT  भ्रम-व्यवस्था  है  ।  सरकार  द्वारा  सब  कुछ  करने  का  कोई

 ay  नह  ८  !

 मुझ  a
 यह

 भी  कहां  गया  है  कि  यदि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाय  तो  मुझ  बहुत

 घन  मिल  सकता है  ।  हमारे  साम्यवादी  मित्र हर  वर्थ  राष्ट्रीयकरण  का  प्रश्न  प्रस्तुत  कर  देत ेहैं
 |  इस  संबंध

 में  मेरा  निवेदन  है  fa gat  के  राष्ट्रीयकरण  के  प्रिया  पर  प्र  थान  मंत्री  ने सरकार  की  नीति  को  व्याया

 कुछ  समय  एब  की  थी  ।  हम  चाहते हैं  कि  बेक  व्यवस्था का  अधिकतर  विस्तार  हो  ।  जसा  कि
 उन्हं  नें

 कहा  व्यवस्था  का  भारत  में  विस्तार  होना  है  ।  यदि  सरकार  का  विचार  इस  समूचे  कार्य

 को  स्वं  करने  का  हो  तो  इसमें  बहुत  समय  इसलिये  यदि  हम  दूसरे  लोगों
 को

 इसमें  भाग

 लने से  रोक  तो  उसका  स्वाभाविक  परिणाम  यह  होगा  कि  बेक  व्यवस्था  तबाह  हू हो  जायेगी |  हमारे

 लिये  उचित  som  गर
 है  कि  सैद्धांतिक  विचारों  संबंधी  उलझनों में  न  पड़  कर

 अपने  उद्देश्यों

 को  प्राप्त करें  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा था  कि  हमारा यह  विचार  कदापि  नहीं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को

 प्रोत्साहन  न  दिया  बल्कि  हमें  उसे  प्रोत्साहन  देना  होगा  |  इसके  अतिरिक्त  भर

 कोई  रास्ता ही  नहीं है  ।  इसका  यह  मतलब  कदापि  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  कि  मं

 इसे  सरकारी  क्षेत्र  कीमत पर  प्रोत्साहन  देना  चाहता  सरकारी  क्षत्र  स्थान

 तो  सब  से  ऊंचा  रहेगा  ही  श्र  उसके  द्वारा ही  देवा  की  भ्रमण-व्यवस्था  का  निर्माण

 हमा  करेगा  बाकी  को  तो  उसके  साथ  चलना  होगा

 बेकिंग के  बारे  में  इनका  कहना था  कि  हम  चाहते  हैं  कि  देश  में  बेकिंग  प्रगति  करे  प्रौढ़  वह

 भीतेजी  से।+  गैर-सरकारी aq  भर  में  ऋण-व्यवस्था  का  भी  बिस्तार  होना है

 बैक  इस  मामल ेमें  पहल  नहीं  कर  इसे  तो  सरकार  को  ही  करना है  ।  परन्तु  सारे

 कमों को
 सरकार

 के  लिये  एक  दम  कर  सकना  सम्भव  नही ं।  यूरोप  के  देशों  में  तो  हर  गांव

 में
 बैंक  परन्तु हम  तो  उस  स्थिति से  भ्र भी  कोसों  दूर  ह  ।  अब  यदि  हम  तो  कुछ  कर

 न  सके

 झर
 दूसरों

 को
 कुछ  करने  न  दिया

 तो
 यह

 तो
 बैकिंग

 व्यवस्था  को  ही  तबाह कर  देगा  |
 लक्ष्य

 कों  सामने  रख  कर  हमें  सैद्धान्तिक
 उलझनों  से

 बचते  हुए  अपने  उद्देश्य  की  रात्रि  बढ़ते  रहना

 अतएव चाहिय े।  हमारी  भ्रमण-व्यवस्था  के  लिये  ऐसा

 *
 करना  बहुत  आवश्यक है  |

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  की  निरन्तर  कही  जाने  वाली  बात  का  कोई  अर्थ  नहीं  किन्तु
 मं

 जानता  हूं  कि  यह  कहने  पर  भी  मेरे  मित्र  इस  बात को  हर  शुक्रवार  पर  दोहरायें गे |

 अधिलाभ कर  के  सम्बन्ध में  यह  आक्षेप  किया  गया  था  कि  नये  उद्योगों  में  वह  पूंजी  नहीं

 लगेगी  कौर  न  ही  वे  गेर-सरकारी  पूंजी बना  सकेंगे  ।  पंजी  निवेश  बढ़ाने  के  सामान्य  प्रश्न  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  कि  पूंजी  निकेश  न्यास  द्वारा  अधिक  संख्या  में  मध्यवर्गीय  निवेशकों

 को  कम्पनियों की  सारांश  पूंजी में  श्रपना थोड़ा  बहुत  पैसा  लगाने  का  प्रोत्साहन  दिया  जाय  |

 इस  प्रस्ताव का  मूल  विचार  यह  है  कि  देश  की  निरन्तर  विकासशील  औद्योगिक  प्रगति  में

 सामान्य  साधनों  के  लोग  हिस्सा  प्राप्त  कर  सकें  जिससे  उन्हें  न्यूनतम  सुरक्षा शौर  उपयुक्त

 लाभ  प्राप्त हो  सकें  ।  इस प्रस्ताव  के  लिये
 कुछ  कर  लगाने

 विचार  है  जिस  पर  भारत  का

 रक्षित a  विचार कर  रहा  है  ।  हम  भागे  विकास  के  विभिन्न  उपायों  पर  भी  बिचार



 भ  समान्य  त्रय  व्यस्क--सामान्य  चर्चा  १८२४

 कर
 रहे  हैं  ।  यह  श्री  मोरारका  के  कथन  के  fen  के  सम्बन्ध  में  है  कि  इस  प्रकार  ठोस  प्रस्ताव

 पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  कहा  गया है  कि  राजस्व OX  करोड़  या  १००  करोड़  रुपया  होगा  ।.  मेंने  जो  gins देखे
 हैं  उनके  भ्रनुसार यह  ठीक  नहीं

 ।
 श्री  हिम्मतसिहका  का  अनुमान  गलत  प्रतीत  होता  है  ।

 उन्होंने  हिसाब  लगाया  कि  ३१२  करोड़  रुपये  पर  श्री  लाभ  कर  लगेगा  ।  विभिन्न  वर्गों

 पर  उन
 द्वारा

 लगाये  गये  हिसाब के  श्रतुसार  भी  हिसाब  ५६  करोड़  रुपये  का  बनता  ने  कि
 By  करोड़  रुपये

 का  ।  मेरा  विश्वास है  यह  ३०  करोड़  ३५  करोड़ रुपये  का  होगा  ।

 इसकी  जांच
 की

 जा  रही  है  ।
 कर  के  गलत  या  ठीक  होने  का  यह  तक॑  नहीं  यदि  कर  श्रमिक

 कठोर  झ
 तो

 विचार  करके  कुछ  सुविधाएं  देनी  होंगी  ।  यदि  इससे  प्रगति  रुक  जाय  तो
 इसे

 बदलना  होगा
 ।

 किन्तु  मेरे  विचारानुसार यह  हिसाब  गलत  है  ।  हम  हिसाब  लगा

 रहेह  श्र  मुझे  विश्वास है  कि  जल्दी  ही  निश्चित  हिसाब  लग  जायेगा  |

 मिट्टी
 के  लम्बाकू

 aha  के  सम्बन्ध में  में  पहले  तम्बाकू  को
 लेता  तम्बाकू

 सब की  श्रावस्यकता न  हीं  में  इसे  विलासिता  समझता  हूं
 ।

 क्या  जो  लोग  सिग्रेट  पीते  हैं
 वें

 उन  लोगों की  saa  का  aah  ara  लेते  जो  सिग्रेट  नहीं  कसौटी  केवल

 यह  है  कि  जब  उन्हें  सिग्रेट  नहीं  मिलती
 तो

 वे
 ना

 खुश  अनुभव करते  हैं  अन्य  लोग  नाखुश  नहीं

 होते  ।
 अतः  तम्बाकू  का  कर  कठोर  नहीं  है  ।  वे  पीना  कम  कर  दें  ।  इससे  उन्हें

 लाभ
 ही

 इस  से
 राजस्व

 को
 तो  हानि  होगी  किन्तु  लोगों का  स्वास्थ्य बन  जाय  तो  मुझे

 प्रसन्नता
 ही  किन्तु  जब  तक  वे  warn  पीते  हैं  में  उन  से  अधिकाधिक  राजस्व  लेना

 चाहता  हूं  ।

 कागज़  ऐसी  वस्तु  जिसका  संभरण
 बहुत  कम  होता  है  बहुत  कठिनाई  होती है  ।

 यह  काला  बाजार  में  चला  जाता  है  भ्रौर  बीच के  व्यापारी  अधिक  मुनाफा  कमा  लेते  हैं
 ।

 में  यह  नहीं  कहता  कि  मिट्टी  के  तेल  पर  कर  से  गरीब  लोगों  को  हानि  नहीं  होगी  किन्तु  उसे
 प्रतिमास  २०

 नये  पैसे  ही  तो  अधिक  देने  पड़ेंगे  क्योंकि  वे  दो  तीन  बोतल
 प्रयोग  करेंगे  ।

 यदि  '४  बोतल  का  प्रयोग  भी  करते  हों  तब  भी  ३०  नये  पैसे  afi  खर्चे  करने  ।  में  मानता हूं  ।

 q कि  यह
 भी

 कठिन है  किन्तु  में
 इस

 से  सम्बन्धित  विदेशी  मुद्रा  के  दायित्व  को  कम
 द

 करना  चाहता  हूं  ।

 वर्ष  पूर्वे हम  ३०  करोड़  रुपये  का  तेल  श्रायात  करते थे  जब  कि  इस  वर्ष  ३०  करोड़  रुपये  का

 किया  गया  क्या
 ऐसा  करने  से  हम  उद्योग  को  हानि  नहीं  पहुंचा  लोग  इसका

 प्रयोग  करते
 हैं  क्योंकि यह  सस्ता  है  ।  अतः  इसे  महंगा  बनाना  होगा  ।  ऐसा न  करने

 पर
 सभी  इसका  इस्तेमाल  करने  लगेंगे  ।  हम  इसके  लिये  विदेशी  मुद्रा  नहीं  देना  चाहते  aa

 सरकारी  तेल
 शोधक

 कारखानों को  बढ़ा  रहे  हैं

 ना  नाथ  पाई  )  :
 गांव  में  लोग  इसे  इंधन  के  लिये  नहीं  बल्कि  रोशनी  के  लिये

 प्रयोग  करते  हैं  ।

 थी
 सोराबजी  मेरे  पास  x  नहीं  मैं  गांवों  में  रहा  चुनाव में  श्री

 कामत  के
 विरुद्ध  आ्रांन्दोलन  में  भी

 में  गांव  में  रहा  था  जब  उन्हें  हार  हुई
 थी  ।

 के
 थो  हरि  विष्णु  कामत  :  श्राप  की  कोशिशों

 के  बावजूद  कांग्रेस  की  सारी  मशीनरीਂ

 WR  मैं  जीता  हू
 ।

 ee
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 fae  कुछ  सीमा  होनी  चाहिये  शौर  कुछ  औचित्य की  भावना  भी  |.

 fart  sf  चित्रण  कामत  :  उन्हें  भी  तो  ध्यान रखना  चाहिये

 नो  मोरारजी  देसाई  :  यदि  मेरे  ऐसा  कहने  से  माननीय  मित्र  को  बुरा  लगा  है  तो

 मुझे  अफसोस  है  |  म॑  उन्हें  दुखी  नहीं  करना  चाहता था  ।

 रंगा  :  वे  मुख्य  मंत्री  होते  हुये  भी  पराजित  हुए  तथापि  हमने  उनकी  हार  का  कभी

 उल्लेख  नहीं  किया  |

 fat  मोरारजी  देसाई  :  मेरी  पराजय  का  जिक्र कई  बार  किया  गया है  तथापि  मैने  इस

 पर  कभी  ऑझ्रापत्ति  नहीं  की  ।  में  था  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  हंसी  में  ही

 लेंग े।

 श्री  of  दक्षिण  कास  यह  बातें  दोनों  ही
 शरर

 के  लिये हैं
 ।

 pace  मैंने  उन्हें  काफी  बातें  कहने  की  ऋतुमति  दी  है  wa  उन्हें  चुप  रहना  चाहिये  ।

 fat  नो रार जो  देसाई  :.  मेरा  इरादा  अपने  सहयोगी  पर  किसी  प्रकार  आक्षेप  लगाने  का

 नहीं था  ।  यदि  वे  चाहते हैं  तो  में  उनसे  क्षमा  मांगने को  तैयार  हुं  ।  क्योंकि  में  उनका  श्रादर

 करता  हूं
 ॥

 a.
 में  बता  रहा  था  कि  हमें  मिट्टी के  तेल  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  नहीं  करना  चाहिये  ।

 श्री

 में  राजस्व  के  इस  साधन  को  नहीं  छोड़  सकता  हूं  ।  कुछ  लोगों  ने  सुझाव  दिया  कि  इसके

 पर  नमक  पर  कर  लगा  दिया  जाये  ।  कुछ  लोगों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  भावना  के  ख्याल
 से  ऐसा

 वहीं  किया  गया  ठीक  है  यह  भावना  राष्ट्रपिता से  सम्बन्धित है  कौर  यदि  हम  राष्ट्रपिता

 का  एक  बात  में  भी  बरादर  नहीं कर  सकते  हैं  तो  हम  उन्हें  राष्ट्रपिता कहने  के  भी  अधिकारी  नहीं  हैं
 ।

 वे  लोग यह  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  गरीब  व्यक्तियों  के  लिये  नमक  भोजन का  ही  एक  भाग  है  ।

 रोटी के  साथ  चटनी प्यार  नमक  लेते  हैं  ।

 यह  बात  न  केवल  महात्मा  गांधी ने  ही  कहीं  बल्कि  श्री  गोखले  ake  कई  यूरोपीयों

 फ्रांस  में  नमक  कर  का  कड़ा  विरोध  किया  गया  था  ।.  भारत में  दादा  भाई  नौरोजी

 फिरोजशाह  मेहता  प्रौर
 गोखले  ने  इसके  विरुद्ध  वर्षों  तक  संघर्ष  किया  था  ।  जो  लोग

 ऐसा  कहते  हैं  वे  शायद  गरीबों  की  भावनाओं  की  परख  नहीं  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  नमक  से  ३०  करोड़  रुपयों की  wast  सकती  थी  i

 नमक का  उत्पादन  १९६२  में  ३६  लाख  टन  था  इसमें  से  केवल  २४५  लाख  टन  पर  उत्पादन  कर

 लगाया जा  सकता  था  |  यदि  हम  नमक पर  ३  रू०  प्रतिमन  कर  लगायें  तो  भी  अधिक  से  अ्रधघिक

 २०  करोड़ की  हो  सकती  है  |  इससे  अधिक  प्राय  भी  नहीं  होगी  ate  गरीबों  पर

 आघात  भी  अधिक  होगा  |

 कुछ  लोगों  ने  मद्य  निषेध  के  सम्बन्ध में  कहा  है  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  महात्मा  गांधी  ने

 मद्य  निषेध  के  बारे  में  यह  कहा  है  कि  यदि  मुझे  एक  मिनट  को  भारत  का  तानाशाह  बनने का

 अवसर  दिया  जाये  तो  में  सारी  दाराब  की  दुकानें  बन्द  करवा  दूंगा  तथा  कारखाने  के  मालिकों  से

 कहूंगा  की
 वे  अपने  मजदूरों

 के  लिये  मनोरंजन  गृहों
 और  जलपान  गृहों  की

 व्यवस्था  करें  जहां  कि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उनको  स्वस्थ  ame  प्रमोद  प्राप्त कर  सकें  ।  जो  ऐसे  आमोद  प्रमोद  की

 व्यवस्था  नहीं  कर  सकता  उस  कारखाने  को  बन्द  कर  जायेगा  |  ब
 माननीय  मित्रों  ने  मितव्ययता  करने की  सलाह  दी  है  ।  प्रशासन  व्यय  में  प्रतिवर्ष  ६०  से  ८०

 करोड़
 तक  की  वृद्धि  होती  है  तथापि  इस  वर्ष  केवल  १८  करोड़  की  वृद्धि  की  गयी है  इस  में  सेਂ

 भी  १४  करोड़  सीमान्त  क्षेत्रों
 की  पुलिस  के  तथा  २  करोड़  सिक्किम  व  भोटान  के

 लिये  और  २  करोड़  ग्रा कस् मिक  व्यवस्था  के  लिये  रखा  गया  है  ।  तीन  सचिवों  की  एक

 इस  बात  पर  विचार
 कर  रही  है  फि  जहां  आवश्यकता  हो  वहां  आवश्यक  कर्मचारी  रख  दिये  जायें

 तथा  शभ्रतिरिवत  व्यवितयों  को  नियुक्त  न  किया  जाये  ॥

 हम  इस
 बात  पर

 भी  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  सरकारी  मासिक  पत्रों  प्रकाशन  रोक

 दिया  जाये
 इससे  कागज  ste  रुपये  की  बचत  होगी  ।

 हम  यात्रा
 भत्तों

 में
 कटौती  कर  रहे  इसके  लिये  अ्रनुदानों  में  १०  प्रतिशत  कटौती  कर

 दी
 गयी  है  ।

 सम्मेलन  इत्यादि
 तभी  किये  जायेंगे  जब

 वे
 आवश्यक  होंगे  ।  विदेशों  को

 भेजे

 जाने  वाले
 प्रतिनिधि  मंडल  भी  समाप्त

 कर
 दिये  गये  प्रतिनिधि  विदेशों

 को  तभी  बाहर  भेजे  जायेंगे  जब  उनका  बाहर  भेजना  भ्रत्यावक्यक  होगा

 wat  अनि वा यें  बचत  का  प्रदान  लेता  हूं  इस  के  पहिले  में  लोक  लेखा  समिति  की  इस
 चना

 के
 संबंध

 में
 भी  कुछ  बताना  चाहता  हूं  किं  बजट  में  राजस्व  संबंधी  श्रीमान  कम

 लगाये  जाते हैं  ।  श्री  याज्ञिक  ने  कहा  है  कि  बजट  में  १२०  करोड़  का  अ्तुमान ३  कम  लगाया

 गया है  जब
 कि  वास्तविक  संख्या  १२०  लाख  है  ।

 १४५००  मामले  ऐसे  हैं  जिन  में  29,000  रूस  कम  की  गलती  हई Se  है  बरसे  ६४५.
 मामले  ऐसे  हैं  जिन  में  १०,००० रु०  सै  अधिक  गलतियां  की  गयी  हैं  ।  तथापि  मंत्रालय  इस  पर

 निरंतर  विचार
 करता  रहता  इनमें  अघिकांश  गलतियों  का  कारण  यह  हैकि  हिसाब

 गलत
 लगाया

 गया  हम
 इस  बात  का

 प्रयत्न  करेंगे  कि
 प्राग

 से  इस  प्रकार  की  कोई  गलती -  नहीं

 जब  नियंत्रक  शौर
 महा  लेखा  परीक्षक  स्वयं  राजस्व  के  सभापति  तौर  सचिव  थे  तब  भी

 इसप्रकार  की  गलतियां  होती  थी  ।

 इसके  अतिरिक्त  यदि  राय  अधिक  कौर  व्यय  कम  होता  है  तो  भी  हम  देश  को  दिवालियेपन

 से  बचाते हैं
 ।

 हमें  यह  समझना  चाहिये  कि  इस प्रकार  की  गलतियां कयों  होती  जब  हम
 बनाते  हैं

 तो
 उसका  mare  पिछले  १२  या  १४  महीने के  आंकड़े  होते  हैं  शौर  क्योंकि

 जुलाई  महीने  से  बनना  आरम्भ  हो  जाता  है  इसलिये
 हमारे  ५»

 नवीनतम  नहीं  होते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  व्यय  का  हिसाब  भी  योजना  के  व्यय  के  अनुरूप  लगाया  जाता  तथापि
 कई  मामलों

 में  अपेक्षित  व्यय  नहीं  हो  पाता  निस्संदेह  जहां  तक  aa  का  प्रश्न  है  हम  बहुत
 विक  रुख

 अपनाते  तथापि  एक  वर्ष  को  छोड़  कर  कभी  की  अधिक  राशि  नहीं  रही  yb

 यद्यपि  पिछले  ae  g§
 करोड़

 रुपये  अतिरिक्त  राय  प्राप्त  हुई  तो  भी  २४०  करोड़  का  घाटा

 aa  ऐसी  बात  दोनों  शर हो  सकती  है  जिसके  लिये  हमें  तैयार  रहना  होता  है  ।  मेरे  विचार
 से  इस

 में
 गलती  नहीं  समझी  जानी  चाहिये  ।

 खाद्य  तेलों से  शुल्क  इस  कारण  हा  लिया  गया है  कि  गरीबों  को  चिकनाई  केवल  इसी
 से  प्राप्त  होती  उस  में  राजस्व  की  छट  देना  उचित  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि
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 ड  ears) | मोरारजी INST  प्लान  |

 AUST yor  की  एक  बोतल  जो  २४  नये  पैसे  की मिट्टी के  तेल पर  ३००  प्रतिशत  कर  लगाया  गया  fim

 mat  थी
 अब  वह  ३४  नये  पैसे  की  mat  पिछले  वर्ष  से  इस  पर  केवल  ४०  प्रतिशत  afa

 हई

 माननीय  सदस्य  :  उसमें  भी  संशोधन  की  आवश्यकता है  |

 2 |  मोरारजी  देसाई  :  में  इसे  नगण्य  नहीं  कहता ।  में  ऐसा  नहीं  ऐसा  करना

 मेरे  लिये  अ्रनिवायं  है  ।  इसके  लिये  तन्य  कोई  कारण

 तक  सा तन नीय  सदस्य  :  इस  पर  पुन  विचार  कीजिये  |

 peat  मोरारजी  देसाई  :  कोई  भी  हर  किसी  वस्तु  के  विषय  में  वर्ष  भर  कौर  आगामी  वर्ष  भी

 विचार  करता  रहता

 एक  मननीय  सदस्य  :
 पोस्ट  कोर्स  के

 सम्बन्ध
 में

 क्या  है  ?

 pat  मोरारजी  देसाई  :  पोस्टकार्ड ों  पर  प्रति  हमें  ३  करोड़  रुपये  की  हानि  होती  है  ।

 में  नहीं  समझता  कि  उस  प्रकार  की  सेवा  उचित  होगी  ।  यदि  हम  ५  नये  पसे  से  बढ़ा  कर  १

 नये  पैसे  कर  दें  तो  १  करोड़  रुपयें  की  हानि कम  हो  फिर  भी  २  करोड़  रुपये  को

 हानि  रह  जायेंगी  ।  हम  इस  बात  का  प्रयास  करके  देखेंगे  कि  कया  पोस्टकार्ड  सस्ते  तैयार
 किये

 डा  सकते हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने ही  पोस्ट का डे  का  उपयोग  है  तो  उसे  टिकट  लगाना

 पड़ता  किन्तु  उसे  साथ  ६  नये  पैसे  कौर
 देने  होंगे

 ।
 हम

 उसे
 पूरा  पोस्टकार्ड

 देकर  उसकी

 कछ  बचत  करत ेहैं  |  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  ५  के  स्थान  पर  ६  नये  पैसे  ही  aes  रहेंगे

 माननीय  सदस्य  :  क्या  है  ?

 थ्रो  मोरारजी  देसाई  :  जीवन  यह  नहीं  है  सदा  तके  नहीं  बन  भी

 अवश्य  ही  तरक  नहीं  है  ।

 तक  माननीय  सदस्य :  इन्द्रजाल  |

 श्री  मोरारजी  यह  इन्द्रजाल  उन्हीं के  लिय ेहै  जिनमें  इसे  समझने  की  बुद्धिमत्ता

 नहीं
 है

 ।

 अनिवार्य  बचत  एक  नया  कदम  है  |  यह  बजट में  एक  सई  विशेषता है  किन्तु  यह

 fra  नया  नहीं है  |  इसके  विषय में  गत  १०  अथवा  १२  वर्षो से  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 किन्तु  जब  तक  इसको  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  जब  परिस्थितियों  में  हम  कार्य

 कर  रहे  हे  उनमें  हमें  विनिधान के  लिये  लोंगों की  बचत  की  राशि  न्  बढ़ानी  है  ।  यदि

 ह्म  पसे  कदम  नहीं  उठाते  जिससे  हर  व्यक्ति  बचत  करने  तो  मुझे  भय  है  कि

 जैसा  हमें  बचत  करने का  स्वभाव  उत्पन्न  नहीं  होगा  ।  यह  सच  है  कि  निम्न  स्तर

 पर  लोगों  की  arr  इतनी  नही ंहै  कि  जिसे  समुचित  से  अधिक  अथवा  समुचित  ही  कहा  जा

 सके  |  में  इसे  स्वीकार  करता हूं  ।  किन्तु  फिर  भी  यदि  इन  लोगों को  पनी  स्थिति  सुधारनी

 झर  यदि  इन्हें  अपनी  afer  शौर  श्रात्ससम्मान  को  बनाये  रखना है  तो  कुछ  साधन

 बनाने  पढ़ेंगे  |
 ———————

 राखी  यह  गरीब  लोगों
 का  ही  देश  है

 शौर  यदि  उन्होंने  ही  कुछ
 vet

 दिया

 मूल  मंत्रीजी  में
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 तोप  ean
 यह  कर  नहीं  यह  तो  भ्र निवार्य बचत  है  जो  लोग  करते  हमारे

 देश
 की  ही  बात  हम  सब  देशों  से  विदेशी  मुद्रा  उबार

 a
 रहे  हमें  उन्हें

 ब्याज

 को  ऊंची  दर  देनी  किन्तु  फिर
 भी

 हम  पड़ौसी  राष्ट्रों  को  सहायता  दे  रह  हैं  क्योंकि

 हमें  ऐसा  करना
 वरना  हम  दूसरी  चोरों

 को
 प्राप्त  करने  के  पात्र  नहीं

 इसी  सादृश्यता  को  देखते  हुये  मेरी  दृष्टि  में  यह  भी  आवश्यक है  कि  यदि  गरीब  लोगों को  art

 बान  बनाना
 तो

 यह  अच्छा  है  कि  वहू
 बचत

 इसी  लिये  यह  पग  उठाया गय  है
 ।  किन्तु

 यह  नई  वात है
 और

 इसके  प्रबन्ध  भी  नये  ही  इसलिये  सारी  समस्या का  बहुत

 किया जा  रहा  है
 ।  हम  इसमें  ah  सुघार  करने  का  प्रयास  करेंगे  किन्तु

 इसको  छोड़ेंगे  क्योंकि  यह  बहुत  श्रावक  योजना

 अन्त
 में  मैं

 माननीय  सदस्यों  से  अपील  करूंगा कि  वे  संसाधनों  को  संचित  करने  का  समर्थन

 करें  क्योंकि  यह  संसाधन  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  सीमान्त  के  लिये  र  विकास  के  लिये  बहुत  आवश्यक

 मतभेद  कुछ  भी  यह  केवल  वित्त  मंत्री  और  उसके  सहयोगियों  का  ही  कर्तव्य  नहीं
 कि  राजस्व  एकत्रित  यह  सभी  व्यक्तियों  और  नागरिकों  का  कर्तव्य  यदि  वह  चाहते

 हैं
 कि

 कल्याण  राज्य
 की

 शी
 कर  स्थापना  क्रि  बजट  के  पारत  होने के  परमाणु  राजस्व  एकत्रित

 किये  जायें
 ।  तभी  इसमें  परिवर्तन  करने

 के  हुलिये  काफी  समय
 जब

 तक  इस  में
 परिवर्तन  न

 हो  जायें  सनौर  यदि  इस  में  परिवर्तन  न  तो  यही  समझा  जायेगा  कि  सभा ने  इसे  स्वीकार  कर
 लिया  ।  एक  बार  इसे  स्वीकार  किये  जाने  के  ब  प्रत्येक  सदस्य  का  यह  गतंव्य  हो  जायेगा  कि

 संसोधन  एकत्रित  किये  जायें  इस  में  कोई  रुकावट  न  ढाली  जाये  |

 लेखानुदान ों  की  १९६३-६४

 parr  aster  :
 में  वो  FERR—-EV  के  लिये  लेखानुदानों की  मांगें  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्रदान यह  है  :

 शी
 हरि  विष्णु

 कामत  :  अघ्यक्ष  महोदय  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं
 ।

 क्या

 यह  प्रस्ताव  लेखानुदान  पर
 नियम  २१४  के  झ्र घिन  है

 ?

 pacers  सहोदर :  हो ं।

 fart  हरि  विष्णु  :  इस  मद  कौर लग  ली  दो  मर्दों  के  सम्बन्ध  नियमों  के

 सारी  प्रक्रिया
 समा

 के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  विद्

 नियम
 २१४ (२)  में  कुल  च्  में  कमी  के  संशोधन  प्रस्तुत करने  का

 चुघ
 हे

 ।
 हमें  संशोधनों  की  सूचना देने  के  लिये  कोई  समय  नहीं  मिला ।  इसलिये

 नियमों
 के

 अंतगर्त
 में  प्रार्थना  करता  हुं कि  यह  सोमवार  तक

 केलिये  स्थगित  कर
 दिया

 जाये  जिससे  हम  संशोधनों  की  सुचना  दे  सकें  ।

 part  महोदय  :
 में

 उनकी  जिनका
 के  कहूंगा  कि  गत  १०  वर्षों

 से  लेखानुदान
 का  विषय  एक  नियमित  प्रक्रिया  2  ।  यह  एक  सीमित  काल  के  लिये  ही

 विधा लाता
 है  ।

 +77

 सदस्यों  को  मांगों  पर  चर्चा  करने  का  श्रवसर  बाद
 को  भी

 faa
 जाता

 है  और

 |

 (Ai)
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 यह  परिपाटी  १९४१ से  चली  ग्रा रही  है  यह  श्रमिक  काम के
 ४

 माह  लिये  हम  इस  पर  कुछ  समय  इसलिये  सभा
 मे  पिछले

 वर्षों  से  इस  अवसर पर  केवल  औपचारिक मत  लिया  जाता  है  ate  कोई  चर्चा  नहीं

 नाती  ।

 tat  go  मू०  त्रिवेदी  (  मंदसौर  )  :
 जब  हम

 मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैँ  तब

 नुदान  की
 क्या  ग्रा वश्य कर्ता  है

 ?

 सिया  महोदय  :
 हम  इसे  उस  समय  से  पूर्व  समाप्त  नवदीं कर  सकेंगे  |

 fait  हरि  विष्णु कामत  :  जब  श्राप  इस  नियम  को  पालन नहीं  करते  तब  इसकी  क्यो

 masa  है  ?

 महोदय  :  सभा  ग्लानि  weer  स्वयं  निश्चित  करती

 चो  हरि  विष्णु  कामत  :  wet  तक  नियमों  का  सम्बन्ध है  श्राप  स्वामी  जब  तक  श्राप

 सभा  को  यह  न  कि
 यह  नियम

 निलम्बित
 कर

 दिया  गयाहै  .  .  .

 पुष्य  महोदय
 :

 जब  भी  ३  waar  ४  माह के  fat  लेखानुदान  मांगे  जाते

 ह  हम इस  पर
 चर्चा

 के  लिये  समय  रखते  हैं  कौर  संशोधन  कौर  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 के  लिये भी  कहते  किन्तु जब  यह  कुछ  ही  दिनों  केलिये  हो  .  .  .

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  उचित  तो  यही  है  कीनिया  3G6  के  परवीन  इस  नियम  को

 निलम्बित  किये  जाने का  प्रस्ताव  किया  जाय े।

 शिष्य  महोदय  :  माननीय  वित्त  मंत्री  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें ।

 वित  मंत्री  सोराबजी  :
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 लोक-सभा  के  क्रिया  तथा  प्रकार-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  २१४  के

 उप-नियम  (२)  कौर  (४)  को  FERRY  के  श्रायव्ययक  }

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया  जाये
 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  प्रस्ताव  नियम  acc  कैटरीना  areal  सम्मति  से  प्रस्तुत

 फिया  जाना  चाहिये  ।  क्या  आपने  अपनी  सम्मति दे  दी  है  ।

 mea
 महोदय

 :
 जब  में

 से  मतदान  के  लिये  रख  रहा  हूं  तो  इसका  wt

 हैकि  में  ने  पपनी  सम्मति  देदी

 शो  हरि  विष्णु  कामत  :
 श्राप  को  ऐसा  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहिये

 |

 मध्यक  महोदय  :  मुझे  स्पष्ट  कहने  की  भ्ावक्यकता  नहीं  जब  में  स्वयं ही

 इसे  मतदान
 के  लिये  रख  रहा  a

 मूल  ditt  में
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 we यह  है  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया तथा  काय  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  २१४ के

 नियम  (२)  शौर  (४)  को  QR REV H MTASATTH के  आयव्ययक  )  के  लेखानुदान

 संम्बन्धी  प्रस्ताव  लागू  द्वारे  से  निलम्बित  किया  जाये
 क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 prem  महोदय  :  नियम  २१४  के  उप-नियम  (२)  कौर  (३)  निलम्बित  किये  गये
 ।

 भव  में
 मांगों  को  मतदान  के  रखता  हूं ।

 वर्ष  १९६३-६४  के  लिये
 लेखानुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  को  गई

 :

 माग  are  रानी

 क ओं

 संख्या

 ~
 wy

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रा  लय  ६,  ३७,०००

 उद्योग  र,८०,५ि६,०००

 4,  रे  ०,9००

 वाणिज्यिक  सुचना  sik  मासर  9,€0,00e0

 %  वाणिज्यिक  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय  20,882,000

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  88,00

 ्  सामुदायिक  विकास  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  तथा

 सहकार  ने  रे,€  ६,०००

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  क  B,4R,000

 प्रतिरक्षा  क्रिया कारी  ६०,र८,प  ९६,०००

 20  प्रतिरक्षा  अक्रिया कारी  ५०,०००

 १  at  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  2,80,000

 न  संभरण  तथा  निपटान  VZ,G0,000

 शदे  प्रथ  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  कसर  राजस्व  व्यय  3.0  ७,०99

 ्  शिक्षा  मंत्रालय
 दि ७,9००

 श्श्  दीवार  %,%0,¥2,000

 शिक्षा  मंत्रालय  say  राजस्व  व्यय  RO,  XE,  000

 १७  ध्रादिम  जाति  क्षेत्र  2,2¥,08, 000

 शप  नागा  पहाड़ियां  ——eF TAT T  क्षेत्र  Yo,  8,008

 te  वैदेशिक-कार्य  %,¥0,g¥h,co00

 Re  पांडिचेरी  राज्य  3  R&,900

 xR  दादर  भर  नगर
 हवेली

 क्षेत्र  १७,१००

 अंग्रेजी में में
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 सिल्क  राशि

 ed

 wa

 र  दमन  कौर  दीव  &Y,ce0

 RR  वैदेशिक-कायें  मंत्रालय  कॉ  प्राय  राजस्व  ब्यय  0,  3,000

 २४  चित्ति  मालय  २,०००

 २५  2¥,50,000

 २६  संघ  उत्पादन  गल्फ़  ०९0०

 R19  निगम  कर  इरादी  सहित  राय  पर  कर  24,000

 Xs  मुद्रांक  .  २४,  ३८,७००

 Re  लेखा  परीक्षा  2,08,  १६,०००

 ३०  चल  मद्र  कौर  सिक्के  9९9  ooe

 ३१  टर्क सील  22, oV,co0©

 RR  कोलार  की  सोने  की  खाने  न  ०9००

 रेहे  लंदन  तथा  सेवानिवृत्ति  के  अन्य  ara  ,0  0०9

 डेड  प्रादेशिक  राजनीतिक  पेन्दा नें  EL,c0¢

 अफीम  e TH  ड  ७,  ०  ७००

 ३६  चित्त  मंत्रालय  का अन्य  राजस्व  व्यय  19,24,
 30.0

 ३७  योजना  आयोग  ७,  ९४,०००

 3a  राज्यों  को  सहायता थें  अनुदान  22,96,  ०६,०००

 ३६  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  rata  समायोजन  2, ok, coo

 ४०  विभाजन  पु  के  भुगतान  '७€.,  ०००

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  %,5G,000

 ्र  कृषि  २६,६४५,०००

 र्थ्य  कृषि  भ्रनसन्धान

 Ce  पशु-पालन  ०६,०००

 cs  वन  £,6c6,000

 ४६  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  अन्य  Te  २,६४४,  EV,c00

 9  स्वास्थ्य  मंत्रालय  १,  ६१,०००

 SS  चिकित्सा  तथा  लोक  स्वास्थ्य  ब्  ४३,००७  ०

 Ee  स्वास्थ्य  रत्नोॉलयं  ग  धन्य  तनाव  व्यय  दूं  ऐ,०९०
 ा



 २५  say  TERR लेखा  अनुदानों की  १९६३-६४

 मांग  दीपक  राशि

 सख्या

 A  EE  OS  NL

 Xo  ३७,०  2,000 गृह-किये  मंत्रालय

 न  मंत्रिमंडल
 ,

 3,9E,000

 20,000

 न्याय  प्रशासन श्र  म्  स  २४,०००

 भ्  पुलिस  ३४,  59,0  9.0

 जनगणना  V,9E,o00
 ~

 आकड़  24,5  E,000

 क  भारतीय  राजाओं ay  निजी  fant  site  भत्ते  2,2¥,000

 45  दिल्ली  १,५६५  3,000

 KE  हिमाचल  प्रदेश  €  २,०  ४,०००

 a)  समूह  Rv.  दि  ? y? 000

 द्  R28,  45,0  0°

 त्रिपुरा  ६,  १६,०००

 द्र  BRE, 000

 द्  गह-काय  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  *  २६,र४,०००

 दश्  सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  e  १,

 ६६  प्रसारण  ह

 ६७  33,0¥,000

 QG  २,२७,००० सिचाई  मंत्रालय

 Re  बहुदेशीय  नदी  योजनायें  €,६€ ००0७

 Vo
 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  CH,  GR,  000

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय  २,२६,०००

 ्र  मुख्य खान  निरीक्षक  २.३  3,006

 ठे  aq  और  रोजगार  RO,000

 ‘ov
 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  219,2%,0  90.0

 ७५  विधि  मंत्रालय  3,000

 निर्वाचन  %%,%5,000

 oe  विधि  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  ३६,०००

 ठ  Supe

 Po  Pn,
 खान  ण  मं  a  2,919,000
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 wes  राशि

 ह  निवल es  a

 रुपये

 9&  e  VLR,  oee

 वध  खान  ग्रोवर  इंधन  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  2,02,0¥8,000

 प्  १  9, coe

 थन  पु
 ्  a,  २४,०००

 भारत  का  सर्वेक्षण  20,%0,e00

 oy  वानस्पतिक  सर्वेक्षण  रे  ,000

 पशु  प्राणिकीय  सर्वेक्षण  ए,६  4,000

 द  वैज्ञानिक  अनुसंधान  और  सांस्कृतिक
 ग्

 कार्य  १,४६,  ४७,०००

 ५  वैज्ञानिक  अ्रतुसंघान  सांस्कृतिक-कार्ये  YX,00@

 मंत्रालय का  व्यय

 पय  इस्पात  पौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  र,६०,०००

 प्  दुस् पात  भारी  उद्योग  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  र,५७,६०,०००

 Eo  5)  42,008

 29,8,  000 Rf  ऋतु  विज्ञान

 £२  केन्द्रीय  सड़क  निधि  रे६,२५,०००

 &3  संचार  राजपथ  इ  Sk,000

 ev  वाणिज्य  नौवहन  ८, दे  9,000

 gy  प्रकाश  स्तम्भ  प्रकाश पोत  €,  20,000

 &e  SY,  EX,o00 seat

 &y  समुद्रपार  संचार  सेवा  2%, R&,000

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  का  राजस्व  व्यय  २७,  ४०,००९

 gE  भारतीय  डाक-तार  विभाग  व्यय  चक  19,€19,2  2,000

 सामान्य  राजस्व  को  डाक  व  तार  का  लाभांश  रक्षित  निधि 200

 की  विनियोग  2, Eh, 83,000 ०००

 १०१  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  9,819,000

 लोक-निर्माण-कायें  2,59,  48,000 १०२

 १०३  लेखन-सामग्री छपाई  १८,०००

 208  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  न्यय  ZEEE  COO

 poy  &,SR,000



 २५  १८४४  लेखा  प्रनुदानों की मरगिं की  १९६३-६४  श्श्३४

 दीपक  राद

 oe

 रुपय

 १०६  ay  afer  विभाग  १,३१,०००

 १०७  wy  शाक्ति  श्रनसंघान  90,  प्  c00

 Yor  २७,००० संसद-कायम  विभाग

 Lok  लोक-सभा  G,0Y,060

 ११०  लोक-सभा का  अन्य  राजस्व  व्यय  २,००७

 १११  राज्य  सभा  ६,०००

 ११२  20,000 उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय

 २१३
 पालिस  gear  seer  गैरोस  सा  पूंची  पोर  €६,४०,०००

 १४  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  २.५६,  ०००

 २१४  प्रतिरक्षा पूँजी  परिव्यय  १३,२३,०  e000

 ११६  प्.००6०
 we  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय

 ११७  शिक्षा  मंत्रालय का  पूंजी  परिव्यय  e  १२,०००

 R85  वर्देशिकप्का्य  मंत्रालय का  पंजी  परिव्यय  क  O,V¥, C00

 U,XX,e00 Re  भारतीय  सुरक्षा  मुद्रणालय  पर
 पूंजी  परिव्यय

 २०  चल मद् रा  are  सिक्के पर  पंजी  परिव्यय  RE,  ४६,०००

 २१  टकसालों  पर  पूंजी  परिव्यय  RXV, coo

 १२२  कोलार  को  सोने  की  खानों  पर  पंजी  परिव्यय  २९,€  ooo

 R3  पेंशनों का  परिगणित  मलय  5,523,000

 शर  वित्त  मंत्रालय  का  wea  राजस्व  व्यय  .२३६,३८  e00

 BR  राज्यों  के  विकास के  लिए पूंजी  परिव्यय  २,०४,६  २,०००

 १२६  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऋण  अर  भ्रमित  RE,  UV  Yo  000

 Qs  बनों  पर  पूंजी  परिव्यय  प  ३,०००

 RAs
 खाद्यान्नों  का  क्रय

 &,\9  ३,०  ०,०००

 BRE  4,9,  EX,  000 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  पूंजी

 प

 परिव्यय

 Ro  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  पंजीਂ  परिव्यय  998, 8% ,000

 देश  गृह-कायम  मंत्रालय का  पूंजी  परिव्यय  र  ०००७

 BRR  W¥,Go,e00 सूचना  प्रो  प्रसारण  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय

 दे३  बहुउद्देशीय  नदी  योजनाश्रों  पर  पूंजी  परिव्यय  BYL,92,000

 URW
 JY  सिंचाई  ak  विद्युत  मंत्रालय  oer  पूंजी  परिव्यय

 XX ,0e0



 ERK  विनियोग  वि  १९६३  १६  मान  १९६३

 fra  राशि

 em  nr  एवणणमाधमााना्ानााााधाााागामाना्ामममातााातततमामामाइमनाठणााानामानामाामाधानानणााानाााागानाााा| EE  A  es  RE

 रुपय

 १३५  श्रम  रोजगार  मंत्रालय  का  पंजी  परिचय  १3,9०9 छ

 १३६  खान  are  इंधन  मंत्रालय  का  पंजी  परिव्यय  B25  ec  0.0

 ERC)  वैज्ञानिक  aaa  सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय  का  पूंजी

 परिव्यय  e  24,6  1,008

 १३८  श्र  भारी  उच्  ग  मंत्रालय का  पूंजी  परिव्यय  ११,€१,२४,०००

 सड़कों  पर  जी  परिव्यय PRE  4; g ERY, ooo

 2¥a  पत्तनों पर  पूंजी  परिव्यय  X5,K2,000

 १४१  अ्रसनिक  उड्डयन  पर  पंजी  परिव्यय  दे ०,  ४८,००0

 र  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय का  प्रत्य  पूंजीਂ  परिव्यय  *  R9,XR,  006

 १४३  भारतीय डाक  व  तार  पर  पूंजी  परिव्यय  से  नहीं

 दिया  ३, २२,  45,008

 लोक-निर्माण  कार्यों पर  पूंजी  परिव्यय  द  १,0०0

 रव  दिल्ली  पूंजी  परिव्यय
 दू  ५,  RV,  000

 १४६  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय
 का  अन्य  पूंजी  परिव्यय  oy  RE, 000

 अणुशक्ति  विभाग  का  पंजी  परिव्यय  १,  ३७,२०,०  Oooce 2vig
 _  ायसयदापययायनययथ

 विनियोग  ९६३.

 शो  मोरारजी  देसाई :
 म  प्रस्ताव  करता

 क्रिया  वर्ष  PER I-TY  के  एक  भाग  के  लिये  भा  की  संचित  fafa  में  से  कुछ

 राशियों  के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय  :
 प्रशन  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  PEG 3-EY a TH ATT के  एक  भाग  के  लिये  भारत  की  संचित मि घि  में  से  कुछ

 राशियों  के  निकालने  की  व्यवस्था करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करनें  की

 अनुमति  दी  जाये  ग
 a

 प्रस्ताव  स्वागत

 मूल  प्रंप्रेकी  में



 विनियोग  )  १९६२  eye २५  १८८४

 सोराबजी  देसाई  :
 में  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 facta  वर्ष  PER R-RY  के  एक  भाग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राशियों  के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  fear

 जाय ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 वित्तीय  ag  १९६३-६४  के  एक  भाग  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि में  से  कुछ

 राशियों के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय

 श्र  हरि विष्णु
 कामत

 :  यह  प्रस्ताव  नियम
 ७४

 के  दूसरे  परन्तुक  के  विरोध में  है  ;
 इसे

 भी  नियम  ३८८ के  ote  निलम्बित  किया  जाये  ।  इसमें  यह  दिया  गया  हैं  कि  जब  तक  विधेयक

 की
 प्रतियां  सदस्यों  के  प्रयोग  के  लिये  उपलब्ध

 न
 करा

 दी
 यह  प्रस्तुत न  किया  जाये  ।

 हमें

 भ्रभी  इसकी  प्रतियां  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  अरन्य  सदस्यों  को  इसकी  प्रतियां मिल  गई  हैं  ?

 pat  सेझियान  :  यह  हमें  परिचालित  नहीं  की  गयीं

 एक  aaa  सदस्य  :  मेरे  पास  एक  प्रति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  कहां  से  मिलीं  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  डाक के  साथ  ॥

 पम्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  परिचालित कर  दी  गई  हैं  ।  नियम ७४  के  दूसरे  परन्तुक  को  निलम्बित

 करने  की  झ्रावश्यकता नहीं  |

 प्रदान  यह  है

 fac त्तीय  ध  PEQR-RV  पशु  एक  भाग के  लिये  भारत की  संचित निधि  में  से  कुछ
 लिज  के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  पर  बिचार  किया

 जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  |

 महोदय  अब  हुम  खंडों  को लेंगे

 wea यह  है

 खंड १  से  ३,  अनुसूची  प्र  विनियमन  सूत्र  शर  छींक  विधेयक  का
 अंग  बनें

 ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा

 खंड  १
 से  ज्  |  bail  अधि लिय सल

 स

 भोर  lbh  चिपक
 a

 लोड  दिये
 wae

 ि

 सज  wast  मैं



 ६३५८  केन्द्रीय  बिक्री  कर  वि  घायल  १६  Lege

 pat  मोरारजी  देसाई  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं

 :

 विधेयक  को  पारित  किया

 precast  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ग  ३
 केंद्रीय  बिक्री  कर

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ब०  tro  :  श्री  मोरारजी  देसाई  की  कौर  से  में

 श्रीताल  करता  हूं

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  १९४६,  में  mae  सीधे घन
 करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।''

 इस  अघिनियम  में  अन्य  बतों  के  सथ  अ्रस्तरराज्यीय  व्यापार  अबवा  वाणिज्य  सम्बन्धी  बिक्री  पर

 कर  लगाने  का
 भी  उपबन्ध है  ।  अघिनियम  की  घारा ८  की  उपधारा (१)  में  यह  उपबन्ध है  कि

 सरकार  अथवा  अधिनियम  के  घिन  पंजीकृत  व्यापारियों  को  की  गई  अन्तर्राज्यीय  बिक्री  पर

 उसके १  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लगाया  जायेगा  ।  यह  दर  १९४६ में  अधिनियम को  बनाते  समय

 निर्धारित  की  गयी  थी  कौर  तब  से  इसमें  att  तक  कोई  परिचय न  नहीं  किया  गया
 ।  समस्त

 लब्ध  संसा  घरों  को  प्राप्त
 करने  की  वत  मान  आवश्यकता  को  देखते हुये  इस  सामान्य दर  को

 १  प्रतिशत

 से  बढ़ा  कर  २  प्रतिशत  कर  देने  का  विचार  है  ।  जहां  तक  उपभोक्ता  घरों  अथवा  अ्रपंजीकृत  व्यापारियों

 को  अन्तर्राज्यीय  बिक्री  का  प्रश्न है  घारा  ८  की  उपधारा  २  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है
 कि

 इस  पर
 ७

 प्रतिशत
 को

 दर  से  कर  लगाया  जायेगा  ।  इस  दर  को  बढ़ा  कर  १०  प्रतिशत  कर  देने
 का

 विचार है  ।

 संविधान  के  ग्रतुच्छेद  eee  (%)  के  भझ्रनुसार  ग्रन्तर्राज्यीय  व्यापार  ait  वाणिज्य

 के  दौरान  वस्तु ग्र ो ंके  क्रय  अथवा  विक्रय  कर  पर  कर  से  प्राप्त  राजस्व  राज्यों  का  होता  है
 ।

 प्रति

 नियम  की  धारा  ६  यह  उपबन्ध  करती  है  कि  श्र  अधिनियम  के  ga  केन्द्रीय  सरकार

 की  रोक  से  राज्य  सरकारों  के  उपयुक्त  प्राधिकारी  द्वारा  लगाया  कौर  उगाहा  जायेगा  इसकी

 प्राप्ति  राज्य  सरकार  के  पास  रहे  गी  ।  तथापि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्ति  भारत  की  संचित

 निधि  का  रंग
 बनेगी

 ।
 गत  वब

 के  कर  संग्रह के
 श्राघार

 पर  कौर  वृद्धि
 की

 गति  तथा  प्रस्तावित

 वृद्धि  का  अन्तर्राज्यीय  व्यापार
 पर  प्रभाव  देखते  यह  ara  की  जाती  है  कि  प्रस्तावित  उपाय

 राज्यों  ate  संघ  राज्य
 क्षेत्रों

 के  राजस्व  वर्ष  भर  ३०  करोड़  रुपये
 तक  की

 वृद्धि  कर  देगा ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 इसमें संघ  की  प्राप्ति  ५  करोड़  रुपये  होगी  ।  तथापि  १९६३-६४ में  अतिरिक्त

 राजस्व  वर्ष  के  तीन  चौथाई  में  होगा  शर  lhl
 २२.

 ५  करोड़
 रुपये  होगा  |

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 (६१३१. २५  १८८४  ]  केन्द्रीय  बिक्री  फर  घि  घायल

 इस  बात  के  कारण कि  केन्द्रीय  बिक्री  कर  की  दर  में  कोई भी  वृद्धि  या  कमी  राज्य  राजस्व

 थर
 प्रभाव  डालती  इस  उपाय  को  प्रस्तुत  करने  के  पूर्व  राज्य  सरकारों  का  परामर्श  प्राप्त  कर  लिया

 में  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  उनमें  से  अघिकतर  ने  प्रस्ताव  का  स्वागत  किया

 उपर्युक्त  बातों  को  देखते  हुये  में  अनुभव  करता  हूं  कि  सभा  मेरी  इस  बात  से  सहमत हो  जायेगी

 कि  विधेयक  के  उपबन्ध  विवादास्पद  नहीं  हैं  कौर  में  विश्वास करता  हूं  कि  सभा
 प्रस्तावित

 संजो  घरों

 को  स्वीकार कर  लेगी  ।

 दन  दादों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ga
 :

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  १९४५६,  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जायें  ी

 16. ! |  हरि विष्णु  कामत  :  इस  विधेयक  के  लिये
 कितना  समय

 निर्धारित  गया

 पथी  बड़े  :  २  घंटे  ।

 डा०  रोनेन
 सेन

 :
 श्री  मोरारजी  देसाई

 के  भाषण
 के  च

 .  .  .  .

 fat  हरि विष्णु  कामत  :  सभा में  गणपूर्ति नहीं  है

 महोदय  :  घं  ग  बजाई जा  रही  है  a  गणपूर्ति  हो  माननीय  सदस्य  झपना

 भाषण  जारी  रखें  ।

 रोनेन  सेन  :  उपाध्यक्ष  में  श्री  मोरारजी  देसाई  द्वारा

 भाषण  में  कही  गई  बहुत  सी  बातों  से  सहमत  नहीं हूं  ।  ate  उनके  भाषण  के  तुरन्त  बाद  एक

 झ्र  विवादास्पद  वि  घायल  पेदा  कर  दिया गया  है  ।  इस  विधेयक  का  प्रभाव  व्यापारियों पर  शोर

 घट  इस  कर  का  भ्रपवंचन  करेंगे  ।  में  जानता  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  श्र  बिहार  ग्रोवर  परिश्रमी  बंगालਂ

 और  उड़ीसा  में  इस  कर  से  बचने  के  लिये  तस्कर  व्यापार  किया  जाता  है  ।  इसका  पहला  परिणाम

 यह  होगा
 कि

 तस्कर  व्यापार  में  वृद्धि होगी  ।  इससे  जनता  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उन्होंने  कहा

 था  कि  इस  विधेयक की  कार्यान्वित से  ३०  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  राष्ट्रीय  aq  के  प्राक्कलनों

 से  प्रतीत  होता  है  कि  १६४८-४९  से  FER I-KR  के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  भराय  में  कमी  हुई

 ऐसी
 अवस्था

 में
 अतिरिक्त

 कर  जनता
 के  कष्टों  को  बढ़ायेगा |  यह  अप्रत्यक्ष कर  है  कौर  TESTA

 है  कि  अप्रत्यक्ष  कर  भी  PEVG—VE  से  १९६१-६२  के  दौरान  ४००  प्रतिशत  बढ़ा

 दिया  गया  है  ।  इस  वह  बजट  को  घोषणा  के  बाद  मूल्य बढ़  गये  हैं  ।  में  नहीं  समझता  कि  इस  विधेयक
 को  पारित  कर  जनता  से  atte  घन  प्राप्त  करना  वांछनीय  होगा  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  ate  प्रतिरक्षा के  लियें  करों  का  बढ़ाया जाना  ate

 नये
 कर  लगाया

 जाना  गर्वेदयक  हूँ
 ।

 हम  इससे  सहमत  किन्तु  इसकी  भी  कोई  सीमा  होनी
 ।

 श्री  मोरारजी देसाई  ने  यह  प्रश्न  रखा  था
 कि

 यदि  ऐसा  नहीं  किया
 जाये

 तो  दूसरा  वैकल्पिक

 उपाय  कया  है
 ?

 में  कहता  हूं  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  कर  दिया  जाता
 ?

 उसमें  हमें  काफी

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 प्राप्ति हो  सकती  जब  बर्मा
 जैसे  छोटे  राष्ट्र  ऐसा  कर  सकते  हैं  तो

 हम  ऐसा  क्यों  नहीं  कर

 सकते ?

 दूसरे  मार्ग  भी  हैं  ।  बर्मा  ने  चावल  कौर  इमारती  लकड़ी  के  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया

 बिना
 लोगों  पर

 अतिरिक्त
 कर  लगाये  वह  राष्ट्र  के  विकास

 में  प्रयत्नशील
 हू

 ।

 बजट  में  २७५  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  अप्रत्यक्ष  कर  लगाये  गये  हैं  किन्तु  भ्रनुभव  के

 श्रीवास  पर  कहा  जा  सकता  है  कि
 वर्ष  के  अन्त  में  वास्तविक  राशि  ५००  करोड़  रुपये  तक  पहुंच

 जायेंगी  ।

 इसलिये  में  कहता  हं  कि  जनता  पर  ate  श्र  ठीक  करों  का  भार  न  लादा  जाये  ।

 tat  हिम्मत सिह का  :  इस  विधेयक  &  मूल्यों में  वृद्धि  होगी  ।  बिक्री  कर
 में

 ३  प्रतिशत की  वृद्धि  की  गई  इस  प्रकार  मूल्यों में  भी  ३.  ताकत  ी  विधि  होगी
 ।

 जब  किसी  राज्य  में  माल  खरीदा  जाता  है  तब  यह  कह  कर  कि  बिक्री  हो  चुकी है
 उससे

 राज्य  बिक्री  कर  ले  लिया  जाता  कौर  जब  वह  उस  राज्य से  बाहर  जाने  लगते  हू  तब  केन्द्रीय

 बिक्री  कर  लिया  जाता  है  ।

 जब  माल  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  मे ंले  जाना  जाता  है  तब  उस  पर  केवल  केन्द्रीय  बिक्री

 कर ही  लिया जा  सकता  किन्तु  अनुभव  के  arene  पर  में  कहता  हूं  कि  कर
 दो  बार  लिया

 जाता है

 एक  मामले में  एक  अधिकारी  ने  एक  व्यापारी  से  केन्द्रीय  बिक्री  कर  जोर  दूसरे  कर  देने

 के  लिये  कहा  |  उस  व्यापारी ने  area  कर  दी  ।  ३  वर्ष  तक  उस  adie  पर  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया गया  art  इसके  बाद  वह  atta  खारिज  कर  दी  गई ।

 इस
 कर

 को
 १ प्रतिशत बढ़ा  देने  से

 सब
 के  मूल्य

 ३  प्रतिशत बढ़  जायेंगे
 ।

 में  माननीय  मंत्री
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  की  जांच  करें

 कि
 केन्द्रीय  बिक्री

 अधिनियम  किस  प्रकार  लागू  किया  जाता  है  ।

 एक  ही  माल पर  राज्य  बिक्री कर  ate  केन्द्रीय  बिक्री  कर  लागू  नहीं  किया  जा  क्योंकि

 एक  ही  माल  दो  एक  बार  राज्य  में  ate  fae  राज्य  के  नहीं  बेचा  जा  सकता

 काशीराम  गुप्त  :  उपाध्यक्ष  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  प्रदेश  सरकारों  ने

 कौर  भारत  सरकार ने  एक  कम्पीटीशन सा  कर  लिया  है  सेल्स  टैक्स  को  लगाने में  ।  वे  इस

 के  को  भी  देखने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  कि  इस  का  क्या  नतीजा  होने  जा  रहा

 अभी  जितनी  भी  प्रदेश  सरकारें हैं  उन्होंने  अपने  सेल्स  टेक्स  हर  चीज  में  बढ़ा  दिये  ak  केवल

 हर  चीज  में  ही  नहीं  बढ़ा  दिया  है  बल्कि  उन  चीजों  पर
 भी

 लगा  दिया  है  जिन  पर  पहले  नहीं  लगता  था ।

 राजस्थान  सरकार  ने  फूड  न् प्र्ल्स  के  ऊपर  भी  सेल्स  टैक्स  लगा  दिया  उस  के  ऊपर  हम  कहते  हैं  कि

 प्राइस  लाइन  को  रोकने  के  लिये  ऐसी  चीजें  नहीं  करनी  चाहिये  |  ऐसी  दशा  में  ऐसा  प्रतीत

 महोदय ने  इस  बात  की  तकलीफ  नहीं  गवारा की  कि  वह  देखें
 _  दोता  है  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  ——————— ं

 जो

 मूल  भंते जी  मे
 i
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 कुछ  टेक्सेशन  उन्होंने  इस  समय  किया  थ  जो  प्रदेश  सरकारें  करने जा  रही  उन  सब  के  क्या

 नतीजे होने  जा  रहे  a  उन  को  देखते  हुये  क्या  इस  सेल्स  टैक्स  बिल
 को  लाने

 की

 जरूरत थी  |

 में
 निवेदन  करूंगा  कि  कभी  श्रमी  बहुत

 सी
 बात  हुई  हैं  प्रौढ़  हमारे  वित्त

 मंत्री
 ने  भी

 अपने

 भाषण  में  कहा  है
 कि

 उन्होंने  ऐसा  टैक्सेशन  नहीं  किया  जिससे
 जनसाधारण  गरीबों

 की
 जरूरत

 की  चीजों  पर  भ्र सर  पड़े  ।  लेकिन यह  सेल्स  टैक्स  ऐसा  है  जिसका  wae  सीधा  जिस  की

 जरूरत  की  चीजों  पर  पड़ेगा
 ।

 इसलिये  कोई  वजह  नहीं
 कि

 इस  सेल्स  टैक्स
 को

 लगाया  जाय
 |

 इसके  नतीज ेन  केवल  यह  होंगे  कि  कीमतें  बढ़ेंगी  बल्कि  इसका  नतीजा यह  भी  होगा कि  सीधा

 भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  स्पष्ट  है  कि  सेल्स  टैक्स  के  मामले  में  भ्रष्टाचार  होता  है
 ।

 यह  सेल्स  टेक्स  भी

 वही  अफसर  लगाते  हैं  जो  राज्यों  में  सेल्स  टैक्स  लगाते  हैं  ।  इस  के  लिये  कोई  मशीनरी यहां
 की  नहीं  होती  इसलिये  इस  में  भी  कुछ  करप्शन के  होने का

 ध्रत्देशा
 है

 |

 इस  के  भ्र लावा में  यह  अर्ज  करूं  कि  बहुत  सी  ऐसी  जगह
 जैसे

 कि
 दल्ली  जहां से  लोग

 माल  ले  जाते  हैं  ।  उनकी  यह  मार्केट  बिल्कुल  खत्म  हो  जाती है  ।
 mr  सेल्स  टेक्स के  लगाने

 का  यह  मंदा  है  कि  लोग  अपने  व्यापार  को  खत्म  कर  व्यापारियों  क  दिल्ली  जाना  कम  हो  जाय

 तो  बात  दूसरी है  ।  इस  सेल्स  टैक्स  का  क्या  नतीजा  होगा  यह  हम  अच्छी  तरह  जानते  हैं
 |  mat

 अभी  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  कह  रहेथे  कि  ag  टैक्स  जिस  से  व्यापार  ठप्प  होता  जिस  से  पैदावार

 ठप्प  होती  उसे  नहीं  लगाना  चाहिये  ।  लेकिन  क्या  वित्त  मंत्री  महोदय यह  बतलाने की  कृपा

 करेंग ेकि  क्या  इस  से  इन्टर  स्टेट  व्यापार  ठप्प  नहीं  होगा
 ?

 अरब  तक  जो  व्यापार  होता  था  उस

 में  बहुत  कमी  हो  जायेंगी ।

 इसके  अतिरिक्त जो  सब  से  ज्यादा  ग्रा इच यें की  बात  है  वह  यह  कि  झ्नरजिस्टडें डालने  का

 टैक्स बढ़  रहा  है  ७  से  १०  प्रतिशत  |  इसका  कारण  में  समझ  sal  सकता
 ।

 श्रनरजिस्टर्ड

 डीलर जो  हैं  उन  में  कंज्यूमर भी  करा  जाते  हैं  ।  इस  के  माने  यह  हैं  कि  कंज्यूमर्स  दोहरी  मार
 से

 मरे

 अगर  कोई  आदमी  राजस्थान  का दिल्ली  से  माल  ले  जाना  चाहता  है  भ्र पनी  खपत  के  लिये तो

 श्रनरजिस्टड  डीयर  की  परिभाषा  ें थ्रा  जायेगा  प्रो  उस  को  १०  परसेन्ट देना  पड़ेगा  ।  या  तो

 फ़िर  ag  चोरी  फरेगा  are  कहेगा  कि  में  यहां  का  ही  रहने  वाला  हूं  प्रो  यहां  का  सेल्स  टैक्स  लो  ।  चूंकि

 यहां के  लोग  सेल्स  टैक्स  देते  नहीं  सलिये  वह  बगैर  सेल्स  टैक्स  दियें  अपना  माल  ले  जायेगा  ।  इस

 चीज से  किस  को  लाभ  होने  वाला  है  ?  क्या  सरकार  यहां  इस  बात  को  रखना  चाहती  ह  कि  जो

 रजिस्टर डीलर  हैं  उन  का  व्यापार  इससे  बढ़ेगा  या  तरक्की  करेगा  ?  में  यहां  इस  बात को  रखना

 चाहता  हूं  कि  इस  से  उस  में  रुकावट  जायेगी  ।  इससे  उन  की  तरक्की  होने  वाली  नहीं  है  क्योंकि

 अन रजिस्टर्ड  डोलर  के  नाम  पर  जो  लोग  पहले  ७  परसेन्ट  देते  थे  उन  को  अब  १०  परसेन्ट देना  होगा
 जो  पहल े६  परसेन्ट का  था  वह  ८  परसेन्ट  का  हो  गया  है  रजिस्टर्ड  श्रनरजिस्टडे  डीलर

 में  ।  यह  य  किस  कारण  से  हो  गया  है  यह  भी  मंत्री  मद्दोदय  ने  बतलाने  की  कृपा  aa  की  है  |

 इसलिये  में  ग्रैंड  करूंगा  कि  इस  प्रकार  की  जो  बातें  रक्खी  जाती  हैं  प्रौढ़  उनका कारण  भी  नहीं

 बतलाया  जाता  इस  से  महंगाई  तौर  बढ़ेगी  कौर  भ्रष्टाचार  भी  बढ़ेगा  ।  सिवा  इस  के  ale  कोई

 नतीजा  इस  का  होने  चाला  नहीं  है  ।  इस  में  अन रजि स्टड  डीलर  की  बात  इस  लिये  रक्खी  गई  थी

 कि  ट्रेंड  का  फ्लो  ठीक  रहे प्र ौर  रजिस्टर्ड  लोगों  के  जरिये से  यह  काम  हो  ।  लेकिन  इस  प्रकार

 का  क  रखने  का  मतलब  यह  हो  जाता  है  कि  लोगों  के  eae  चोरी की  वृत्ति  लोग  टैक्स से

 जी  चुराये  ।  क्योंकि  जितने  भी  टैक्स  का  बोझ  are  जनता  के  ऊपर  लादते  चले  जायेंगे  और  जितने

 भी  कानून  बनायेंगे  उन  पर  अमल  का  नतीजा  घाटी  star  है  जिस  प्रकार  लोग  दाराब  के  बड़े बढ़े

 ठेके  लेते
 ae

 यहां पर  महंगाई  होने  से  इल्लिसिट लिकर  बढ़  जाती  है
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 काशी  राम

 दीं
 नहीं  बढ़ती  है

 जहां
 पर  शराब बन्दी  होती

 है
 बल्कि  वहां  बनती  है  जहां  पर  वह  महंगी  हो  जाती  है

 ।

 इसलिये  इस  प्रकार  के  सेल्स  टेक्स  के  लगाने  से  जिस  से  लोगों  को  मौका  मिले  चोरी  करने  वह

 चोरी  atc  भी  ary  बढ़ेगी  ।  क्या  सरकार  इस  बात  के  लिये  कटिबद्ध  हो  गई  है  कि  वह  ऐसे  कानून

 बनाये  जिस से  चोरी  की  मात्रा  बढ़तो  चली  जाय  ,
 are  लोगों  का  पतन  होता

 ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  खास
 तौर

 से  इस  इमरजैंसी के  समय  जब  कि
 टैक्स  बढ़

 रहे  हैं प्र ौर  जब  कि  हर  राज्य  सरकार  यहां  सेल्स  टैक्स  बढ़ा  रही  उस  समय  इस  सेल्स  टैक्स

 को  लगाना  किसी  तरह  से  उचित  नहीं  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सब  दृष्टियों
 से

 डस
 सेल्स  टैक्स  बिल  को  वापस  ले  लिया  जाए

 इसको न  लगाया  जाए  ।

 pal  to  बाण  गांधी  नगर-मध्य  :  उपाध्यक्ष

 में  बिक्री  कर  का  समर्थक  नहीं  है
 ।

 किन्तु  वर्तमान  परिस्थितियों  को  देखते  हुये  इस  वि  घायल

 को  स्वीकार  करने  के  अतिरिक्त  कोई  मार्ग  भी  नहीं  है  ।

 यह  कर  ७  वर्ष  पहले  लगाया गया  था  ate  wa  समय  श्री  गया  है  कि  इसकी  दर  में  परिवर्तन

 किया  इसके  लिये कई  कारण  भी  हाल  ही  में  केन्द्र  ने  रिजवी  बैंक को  राज्यों  की  कौर

 से  ऋण के  भुगतान के  रूप  में  ७६  करोड़  रुपय ेके  लगभग  दिये  विधेयक  के
 पारित  होने

 के
 राज्यों  को  ३०  करोड़  रुपये का  अतिरिक्त लाभ  होगा  ।

 बजट  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  परिवर्तन का  भी  उपबन्ध  है
 जिससे  राज्यों  को  ६.  ६

 करोड़  रुपये  के
 लगभग  प्राप्ति  होगी

 ।  are  भ्र निवार्य  बचत  योजना  की  राशि  का  कुछ  भी

 राज्यों  को  मिलेगा  ।

 मेरा  as  सुझाव  यह  है  कि  इस  कर  को  केन्द्रीय  विषय  बना  दिया  जाये  ।  यथापूर्व

 इसका  कुछ  राज्यों  को  भी  दिया  जाये
 ।

 इस  विषय में  कुछ
 व्यापारिक  संस्कारों

 ते
 भी

 अपना  समर्थन  व्यक्त  किया  है  |

 थो  बड़े  :  उपाध्यक्ष  यह  सेंट्रल  सेल्स  टैक्स  बिल  मूल  बिल  के

 सेक्शन ८  में  यह  संजो  धन  करने  के  लिये  लाया  गया  है  कि  एक  पर  सेंट  की  जगह  दो  परसेंट  कर  दिया

 जाए  ७  परसेंट  की  जगह  १०  परसेंट  कर  दिया  जाए  ।  gal  बजट  के  द्वारा  हमारे  ऊपर

 टैक्स  लगाए गए  हैं  श्र  यह  इन डाइरेक्ट  टैक्स  ग्रोवर  हमारे  ऊपर  बढ़ाया  जा  हे  ।  लेकिन

 जितने  भी  टैक्स  बढ़ेंगे  उतनी  ही  महंगाई  भी  बढ़ेगी  ।  शासन  चाइना  के  एजुकेशन के  नाम  पर

 टेक्स  बढ़ाता  चला जा  रहा  है  मानों  उसने  एक  मंत्र  भ्र पने  हाथ  में  ले  लिया  है  ak  इमरजेंसी

 के  नाम पर  टेक्स  बढ़ा रहा  है  ।  शासन  ने  जो  यह  एक  परसेंट  से  दो  परसेंट  टैक्स  किया  है  इसका

 परिणाम  यह  होगा  कि  seat  का  दाम  दूना  हो  जाएगा  |  श्र  झ्नम्राथोराइज्ड  डील सं पर  ७
 परसेंट  से  १०  परसेंट  करने में  शासन ने  कौन सी  युक्ति  बतलायी  में  तो  कहता हूं  कि  शासन

 अपनी  हिम से  ऐसा  करता  रहता  इसके  पीछे  कोई  युक्ति  नहीं  में  पूछता हूं  कि  ७  परसेंट

 से  १४  परसेंट  क्यों  नहीं  कर  fear  कौन  क्रायटेरिया  शासन ने  अपने  हाथ में  लिया हैਂ

 समझ में  नहीं  जाता  ।

 दूसरे  मेंने  देखा  है  कि  यह
 लस

 टैक्स  बहुत  होता  है
 ।

 कोई
 matt

 दी
 weal & fe  न

 Ae

 a

 मूल  ग्रंप्रेजी  में
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 ber  टैक्स  न  देना  पड़े  ।  इस  तरह  से  वह  इस  टैक्स  करता  है  ।  फिर  क्  एकाउंट

 बुक्स  में  उस  माल  की  खरीदी  नहीं  दिखलाता  ate  उसको  बेचता  रहता  है  ।  इसका  परिणाम

 यह  होता  है  कि  सरकार  को  इनकम  टैक्स  का  भी  नुकसान  होता  है
 ।  इस  तरह  से  सेल्स  टैक्स  बढ़ाने

 से  एक  तरफ  महंगाई बढ़ती  है  ae  दूसरी  तरफ  सेल्स  टैक्स  का  इवेजन  होता है  प्लोर  इनकम  टैक्स

 का  भी  नुकसान  होता  शासन ने  मनमाने  १  परसेंट का  २  परसेंट कर  दिया है  शर

 इस  कर  से 6  परसेंट  का  १०  परसेंट कर  दिया  है  |  इसका कोई  कारण  बताया  नहीं  है  ।

 रै०
 या

 ४०  करोड़ रुपये  की  श्राय  होने  का  अनुमान है  ।  इसके  बारे  में  शासन  ने  केवल  यह  बताया है

 कि  यह  कर  इमरजेंसी  के  कारण  लगाया  जा  रहा  है  ।  इससे  महंगाई  इस  टैक्स  का  इलेवन

 होगा  atc  इनकम  टैक्स  की  हानि  होगी  ।  साथ ही  साथ  स्मगलिंग  बढ़ेगा  ।

 मेरा  विचार  है  कि  सारे  देश  में  एक  सा  यूनीफार्म  सेल्स  टैक्स  होना  चाहिए  था  ।  ate यह

 सेल्स  टैक्स  सेंट्रल  सेल्स  टैक्स  हो  ।  राज  हर  राज्य  में  सेल्स  टैक्स  की  दरें  अलग  अलग  हैं  ।  मध्य  प्रदेश

 में  अलग  रेट  है  और  बम्बई  में  प्लग  रेट  है  ।  इससे  काफी  इलेवन की  गुंजाइश  है  ।  भ्रमर

 यूनिटों  सेंट्रल  टैक्स  हो  तो  इवेजन  नहीं  होगा
 ।

 दूसरा  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  वस्तुएं  तैयार  हों  वहीं  पर  उन  पर  सेल्स  टैक्स  ले

 लिया  जाए  कौर  जब  वे  देस  चेंज  करें  या  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  ले  जायी  जाएं  तो  उन  पर  फिर

 सेल्स  टैक्स  न  लगाया  सभी  सेंट्रल  सेल्स  टैक्स  लगने के  बाद  स्टेट  का  सेल्स  टेक्स का  भी

 झगड़ा  रहता  है  जिससे  लोगों  को  कठिनाई  होती  है  ।  सेक्शन
 ४

 में  यह  डफीनीशन  दिया  हुआ  है
 :

 एक  से  fee  स्थानों  के  लिए  वस्तु ग्न ों  के  कय  या  विक्रय  का  ठेका  हो  वहां  इस

 घारा  के  उपबन्ध  उसी  प्रकार  लागू  होंगे  मानो  प्रत्येक  ऐसे  स्थान  के  वस्तुझ्नों
 के  सम्बन्ध  पुथल-पथी  ठेका  किया  गया  अनिश्चितਂ  अथवा

 भावी  वस्तु ग्र ों  के  सम्बन्ध  उनको  क्रेता  अ्रथवा  विक्रेता  द्वारा  बिक्री  के  ठेके  में

 सम्मिलित किये  के  चाहे  दूसरे  पक्ष  की  सम्मति  ऐसा  ठेका  किये  जाने  के

 पहले  मिले  अथवा  बाद  में  (8

 यह  दो  सेक्शन हैं  ।  सैक्शन ४  (2)  का  ऐक्सप्लेनेशन जो  दिया  गया  है  उसके  मुताबिक़  यदि

 प्लेस  ars  बिजनेस  दिल्ली  में  होने  से  रजिस्टर्ड  डीलर  होता  है  तो  एक  परसेंट  होता  है  ्र  अगर

 शभ्रनरजिस्टडे  होता  है  तो  पहले  जहां  ७  परसेंट  लगता  था  वहां  उस  पर  १०  परसेंट  लगेगा  |  अरब

 यहां  से  यदि  वह  सी  फार्म  भरता  है  ate  डेक्लामेशन  करता  है  कि  हम  प्लेस  श्राफ  बिजनेस  इंदौर  ले  जा

 रहे  हैं  तो  क्या  होगा  ।  पंजाब  से  यहां  माल  दिल्ली  कराया  झ्र  दिल्ली  से  फौरवडे  कंट्रैक्ट  से  जिस  प्रकार

 से  उनका  कंट्रैक्ट  होता है  वैसे  कंट्रैक्ट हो  गया  सेक्शन
 ४

 के  मुताबिक़  इन्दौर  में  चला  गया  तो  इस

 तरह  तीसरा  कंट्रैक्ट  हो  गया  कौर  इस  तरह  से  उसको  तिगुना  देना  पड़ेगा  ।  मध्य  प्रदेश  का

 जो  सेल्स  day  है  वह  उसको  लागू  होगा  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  तभी  तक  क्लीनर  प्रा इडिया  ही

 नहीं  है
 कि

 यहां  पर  सेल्स  टैक्स  लगने  के  बाद  वहां  सेट  स  टैक्स  लगेगा  भी  कि  नहीं  ।  परिणाम  यह

 होता  है  कि  व्यापारी  जितने  होते  हैं  वे  यहां  से  वहां  तंक  कोर्ट  स  में  धक्के  खाते  फिरते  हैं  ।  बिजनेसमैन

 इस  तरह  के  टेरेस मेंट  गड़बड़  घुटाले  से  तंग  होकर  Aca  टैक्स  को  वेड  करने  की  कोशिश  करते

 हैं  प्रौढ़ वे  कहते  हैं  कि  भाई  दस  परसेंट  के  बजाय  तुम  पांच  परसेंट  ले  लो  ।  हमें  भले  ही  सेल्स  इसकी की
 रसीद मत  दो  ।  माल  परचेज  कर  लिया  जाता  है  लेकिन  रसीद  नहीं  देते  इस  प्रकार  से  सेल्स  टैक्स

 इलेश  होता  है

 ea  टैक्स  ऐक्ट  जिस  तरह  से  अमल  में  oar  है  उससे  काफी  wer  हो  रही  है  ।  मैंने

 देखा  है  कि
 यदि  सेल्स  टेक्स  इंसपेक्टर  सेठ  जी  की  दुकान  पर  पहुंच  जाता  है  तो  उसको  भ्राता  देख  कर
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 सेठ  जी  दुकान
 से

 फोरन  उठ  जात ेझ्मौः  टीटो  में  चले  जाते  हैं  प्रौढ़  जब  तक  वह  दुकान  पर
 बे  1  रहता

 है  सेठ
 जी  दुकान पर  वापिस नहीं  od  हैं  टेक्स  के  कारण  लोगों  को  बड़ी  तकलीफ  अनुभव

 होती है  ।  सेल्स  टैक्स  के  बारे  में  fare  प्रंडरस्टेंडिंग  होनी  चाहिए  जो  कि  राज  के  दिन  नहीं  है
 ।

 अब  होता  यह  है  सैंट्रल  सेल्स  टेक्स  gle  स्टेट्स  सेल्स  टेक्स  इन  दोनों  में  वापस  में  एक

 कम्पटीशन चलता  है  ।  सेंट्रल  सेल्स  टैक्स  वाले  चाहते  हैं  कि  आमदनी  अपने  पास  प्राये  और  स्टेट्स
 सेल्स  टक्  वाले  चाहते  हैं  कि  इसकी  झ्रामदनी  स्टेट्स  में  जाये  ।  atc  यह  जो  सेठ  जी  हैं  या  बेईमान

 व्यापारी
 वहां  हैं  वे  कहते  हैं  कि  एक  कंट्रैक्ट  दो  कंट्रैक्ट हुआ  ।

 प्लेस
 are  बिजनेस

 दिल्ली

 नहीं  प्लेस  ग्राफ  बिजनेस  इंदौर  है  विच  ge  दो  प्लेस  खौफ  बिजनस  इस  पर  झगड़ा  चलता
 है  ।

 हाऊ  मनी  हवस हज्ज  इसको  लेकर  झगड़ा  चलता  है  ate  फिर  मामला
 कोटे

 में  जाता  है
 ।

 तीन  तीन  दफे  कंट्रैक्ट  ऐसा  बतलाया जाता  है  ।  कब  अ्रदालतों में  झगड़ा  चलता है
 शरीर

 नतीजा  इसका  यह  होता  है  इस  तरह  से  सेल्स  टैक्स  का  saga  ज्यायादा  होता है  कौर  स्मगलिंग

 ज्यादा होती  है

 गैस  रौफ  स्पेशल  इम्पोर्ट  इन  इंटरनेट  कौर  इसकी  भावना  बहत  अच्छी
 है  fa

 इस  तरह  के  गुड्स  के  ऊपर  टैक्स  ज्यादा  लगना  चाहिए  लेकिन  इनके  बारे  में  सेंट्रल  सेल्स  cae  ऐक्ट
 के

 १४  में  यह  रेस्ट्रिक्शंस  ale  कंडीशंस  लगाई  गई  हूँ

 (१)  इस  विधि  के  ety  राज्य  में  ऐसी  वस्तु ग्न ों  के  क्रय  विक्रय  पर  दिया  जाने

 वाला  कर  उनके  क्रय  श्रद्वा  विक्रय  मुल्यों  के  दो  प्रतिशत  से  स्फटिक  नद्दी  होगा  कौर

 ऐसा  कर  एक  प्रक्रम  से  रिक  नहीं  लगाया  जायेगा

 इसके  भ्रतुसार  परिणाम  यह  होता  है  कि  इन  स्टेटों  में  जो  दो  परसेंट  टैक्स  पड़ता  है  उसका  दो

 परसेंट
 कस  लगा  सकती  हैं  ।  यहां  टेक्स  ज्यादा  बढ़  जायगा  ।  सात  परसेंट  का  दस  परसेंट  कर

 दिया  है  |  स्टेट्स  भी  अपने  टैक्सेज  बढ़ाती  जायेंगी  |

 जसा  कि सेंट्रल सेल्स  कस  ऐक्ट  के  सेक्शन  १४  में  कुछ  गुड्स  के  इंटर  स्टेट  ट्रेड
 >

 स्पेशल  इम्पोर्ट  के  डिक्लेयर  किये  गये  हैं  जैसे  कि  गाइड्स  एंड  स्किल्स  पिंग  आयरन  ऐंड

 आयरन  इन  के  लिए  स्टेटों  को  भी  अधिकार  दिया  है  कि  क्षत  नोट  मोर  देन

 परसेंट  टेक्स  लगा  सकती  हैं  ।  इधर  ७  का  १०  परसेंट हो  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहूंगा  कि
 वह  जो  यह  सेल्स  टेक्स  भ्रमेंडमेंट बिल  लाये  हैं  fat  सका  मापदंड क्या  है

 ।  १  का

 २  परसेंट  कर  देने  से  आपको  ३०  करोड  रुपया  लेकिन  ७  का  १०  परसेंट  करने  से  कितना  रुपया

 आयेगा  इसका  हिसाब  भी  क्या  लगाया  गया  है
 ?

 मैंने  जोड़ा  है  ।  मेरे  पास  फिगर  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इससे  ४०-५०  करोड़  रुपया  प्राप के  पास  ग्राहक
 |  इस  वास्ते  मैं  area  हुं

 कि
 आपको  यह  टेक्स

 नहीं  बढ़ाना  चाहिए  |  wat  महंगाई  ब  पति  जा  रह  है  कौर  जो  गुड्स  हैं  उनमें  महंगाई  इससे

 बढ़ेगी  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हुं  कि  यह  जो  श्रमेंडमेंट  बिल  लाया  गया  है  वह  ठीक  नहीं  है  कौर  मैं  इसका

 विविध  करता  हूं  ।

 थी  हेमराज  :  उपाध्यक्ष  जो  सैंट्रल सेल्स  टैक्स  LERR

 सदन  के  सामने  पेदा  जहां  उस  के  मुताल्लिक  यह  ठीक  है  कि  जो  मौजूदा  टैक्सेज  हैं  उन  के  साथ

 साथ  यह  सेल्स  टैक्स  के  रूप  में  एक  ऐसा  अतिरिक्त  बोझ  है  जो  कि  जनता  पर  डाला  जा  रहा  लेकिन

 तरफ  हम  देखते  हैं  कि  प्लानिंग  किसान  ने  यह  बात  है
 कि

 हर  एक  स्टेट  झपने  डेवलपमेंट
 कार्य  के  लिए  जितने  रुपये  का  घाटा  वह  उन्हें  4.0  स्टेट्स  से  खुद  पैदा  करना  पड़ेगा  |  ऐसी

 सूरत  में  पौर  जो  हमारे  मुल्क  के  हालात  उस  में  मैं  समझता हूं  कि  स्टेट्स  के  डेवेलपमेंट को
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 पूरा  करने  के  लिए  जो  घाटा  पड़  रहा  उस  को  वह  स्वप्  अपने  वहां  से  पूरा  करें  तौर  ऐसी  हालत
 में

 स्टेट्स  सेल्स  टैक्स  का  सहारा  लेकर  ही  उस  रुपये  की  कमी  को  प्रा
 कर

 सकती  हैं  ऐसी
 हालत

 में
 सेल्स

 टैक्स  का  समर्थन  किये  बगर  नहीं  रहा  जा  सकता  है  ।

 सेल्स  टैक्स  से  जो  areal  होगी  यह  बिल्कुल  साफ़  है  कि  वह  स्टेट्स  को  जायगी  कौर  कि

 हमारे  मं
 ग

 महोदय  ने  कहा  भी  है  ।  लेकिन  इस  सिलसिले  में  मैं
 दो

 बातें  उनके  सामने  रखना

 चाहता हूं  ।  एक  तो  यह  जैसा  कि  मैंने  श्री  किया  कि  इससे  भ्रष्टाचार  भी  बढ़ा  है
 ।  जितने भी  यहां

 सेल्स  टैक्स  के  महकमे हैं  कौर  उनमें  जितने भी  इंस्पेक्टर  उनके  द्वारा  हर
 एक  दुकानदार शक

 किया  जाता  है  ak  सच  दुकानदार  भी  यदि  उनके  पास  जाता  है
 तो  उसपर  भी  शक  किया

 जायगा  सेल्स  टैक्स  के  कारण  सभी  दुकानदारों  के  लिए  एक  हेरेसमेंट  रहता  है
 प्रौढ़

 उसका
 नतीजा

 यह  होगा
 कि

 हर
 एक

 शादी  झूट  बोलने  के  लिए  तैयार  होगा
 ।

 करप्शन  चलता  है
 a

 साथ
 ही

 झूठ  भी  चलेगा  ।  इसके  अलावा जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  सेल्स  टैक्स  एवाइड

 करने  के  लिए  दुकानदार  रसीदें  नहीं  देंगे  ।  यह  भष्टाचार  का  सिलसिला
 जो

 इसको  लेकर  चलता

 है  इसको  ख़त्म करने  के  लिए  श्रापने एक  चीज़  की  थी  दौर  मैं  चाहता  हूं  कि  उसकी  तरफ

 ध्यान  जाय
 ।

 अव्वल  तो  मैं  यह  चाहता  हुं
 कि

 यह
 जो

 सेल्स
 कस

 स्टेट्स  टु  स्टेट्स  डिफर  करता  है  यह
 ठीक  नहीं है  ।  सारी  स्टे  स  में  सेल्स  टैक्स  के  डिफरेंट  रेट्स  हैं

 ।
 पंजाब  में  जुदा  रेट  उत्तर  प्रदेश  में

 जुदा रेट  राजस्थान  में  जुदा  रेट  दिल्ली  में  जुदा  रेट  है  हिमाचल  प्रदेश  में  जुदा  ही  रेट  है
 ।

 अब  जाब में  एक  टैक्स  लगता  है  जब  कि  पंजाब  के  साथ  लगता  हुजरा  दिल्ली  का
 जो  इलाका है  वहां

 जुदा रेट  है  ।  इसी  तरह  हिमाचल  प्रदेश  जो  कि  हमारे  पंजाब  के  साथ  मिलता  है  वहां  पर  केवल

 लग्जरी  गुड्स
 पर

 है  बाकी  चीजों  पर  सेल्स
 कस

 नहीं  है
 ।

 सेल्स  टेक्स  के  रेट्स  चलते  हैं

 शर  कहीं  पर  सेल्स  टैक्स  ही  नहीं  है  तो  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  मसलन  पंजाब  में  अगर  कोई

 सेल्स  टैक्स  लगता  है  कौर  उसके  पड़ोसी  स्टेट्स  में  नहीं  लगता  है  तो
 इससे  पंजाब  की  ट्रेड  बाहर  उन

 स्टेट्स  को  चली  जाती  है  ate  इससे  पंजाब  को  खास  तौर  से  नुकसान  होता  है  ।  इसलिए मैं  aaa

 यह  रजें  करना  चाहता  हूं  कि  यह  जो
 मुलहका  स्टेट्स  हैं  उन  पर

 इस
 बात  के  लिए  ज़ोर  डाला  जाय

 कि
 उनके  सेल्स  टैक्स  के  रेट्स  orf  तकरीबन  एक  बराबर  हों  ताकि  ऐसा  न  हो  कि  किसी  एक  स्टेट

 की
 तिजारत  दूसरी  तरफ  चली  जाय  ae  वह  स्टेट  उससे  जो  रुपया  हासिल  करना  चाहती  भ्र पना

 डेवलपमेंट  करना  चाहती  वह  उसे  पुरा  न  कर  सके  ।

 दूसरी  बात  जो  श्रापने  की  थी  कि  एडीशनल  ड्यूटी  श्राफ  एक्साइज  श्राफ  स्पेशल

 Pay  पास  करके  सेल्स  टैक्स  ऐक्ट  को  रिप्लेस  किया  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  बाकी

 चीजों को
 भी

 उस  ऐक्ट  की  लिस्ट  में  शामिल  कर  लिया  जाय  कौर  उनके लिए  भी  सेल्स  टैक्स  ऐक्ट

 को
 रिप्लेस

 कर  दिया  जाय
 तो

 ag  उचित  होगा  क्योंकि  इससे  करप्शन  ख़त्म  हो  जायगा  |  एकाउंट्स

 का
 जो  सिलसिला है  उसको  रखने  से  भी  व्यापारी  लोग  बच  सकते  थे  ।  जहां  इस  तरह की

 व्यवस्था  होने  से  व्यापारियों  को  सहूलियत  होती  वहां  श्राप  को  जो  रुपये  की  वसूली  है  उसमें  किसी

 किस्म
 की  दिक्कत  नहीं  रहती  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  सरकार  द ८
 टोबेको  ate  तीन  या  चार  चीजों  को  एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  में  शुमार  करके  रुपया

 वसूल  करके  स्टेट्स
 को

 दे  देती  उसी  तरह  कुछ  दूसरी  एसेन्दाल़  जैसे  भ्रामरी  एंड

 वनस्पति  पेट्रोलियम  प्रॉडक्ट्स  को  भी  एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  में

 कामिल
 कर  लिया  जाये  ।  नगर  सरकार  समझती  है  कि  सारी  स्टे  स  तक  इस  बात  को  नहीं

 मानता
 तो

 उसको  ख़ास  कर  रेट्स  की  तरफ  स्टेट्स  की  तवज्जह  दिलानी  चाहिए  ।  इस  बिल  का
 जो

 असल  मकसद  है  कि
 कहीं  पर  कोई  बेईमानी  न  वह  अलग  अलग  रेट्स  के  रहने  से  हल  नहीं

 होगा  ।
 पैं ग्रा पके  सामने  प्रोहिबिशन  की  मिसा  ल  देना  चाहता  हूं  राज  हालत  यह  है

 कि
 किसी  जगह

 3161  (A1)
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 तो  प्रोहिबिशन है  atc  किसी  जगह  नहीं  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  शराब  वगैरह  जगह से

 दूसरी  जगह  स्मगल  की  जाती  है  प्रौढ़  इस  तरह  स्मर्गालग  बढ़ती  है  ।  इसी  तरह  से  अलग  प्रति  रेट्स

 होने  से  करप्शन  शौर  स्मगलिंग  बढ़ती  ही  कम  नहीं  होती  है  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  मौजूदा  हालत  में  इस  बिल  से  पब्लिक  पर  बहुत  ज्यादा  बोझ  पड़ेगा  शौर  चीजें

 महंगी  लेकिन  चूंकि  सरकार  को  डेवेलपमेंट  के  कामों  के  लिये  पैसे  की  जरूरत  इसलिए  मैं

 इस  बिल
 को

 सपोर्ट  करता  हूं  ।  मैं  प्रार्थना  करता  हूं
 कि

 मेरे  इन  सुझावों  पर  विचार  किया  जाये
 कि

 एक  तो  सारी  स्टेट्स  में  रेट्स  तकरीबन  बराबर  हों  य्रौर  जिन  एसेन्शल  चीज़ों  का  मैंने  कमी

 ज़िक्र  किया  उन  को  भी  एडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  में  रख  दिया  जाये  ।

 इन  दादों के  साथ  मैं  स  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 श्री  ato  ल०  जाघव  :
 उपाध्यक्ष

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हुं  क्योंकि  यह  न्यायसंगत है

 श्री  रवा  कोटा  :
 उपाध्यक्ष  हाउस  में  फोरम  नहीं  है  ।

 पूंउपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रथा  ऐसी  है  कि  १  घंटे  तक  गणपूर्ति  ने  होने  पर
 |  प्राप्ति  नहीं  जा

 सकतीं  हमने
 ४

 बजे  घंटी  बजाई  थी  ।  कृपया  ५  बजे  तक  प्रतीक्षा  कीजिय े।

 श्री  मा०  सन्  जाधव  :  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुश्नों  पर  कर  नहीं  लगाया  है  |  इसलिये

 प्रभाव  साधारण  जनता  पर  नहीं  पड़ेगा  ।  इसलिये  मैं  इस  बिक्री  कर  का  समर्थन  करता  हूं
 |

 बिक्री  कर  उगाहने  के  काय  में  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  है  ।  कर  का  अ्रपवंचन बहुत बहुत  किया

 जाता  है  ।  इसलिये  सरकार  को  चाहिये  कि  ऐसे  उपाय  अपनाये  जिससे  भ्रष्टाचार  कौंर  अ्रपवंचन

 दोनों रुक  जायें  ।  इसके  लिये  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  यह  कर  कारखानों  में  अथवा  प्राय  उद्गम

 स्थानों पर  उगाहा  जाये  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कर  सारे  राज्यों  में  एक  समान  ही  हो  ।  ऐसा  होने

 पर
 व्यापारियों को  कर  देने  में  सुविधा  होगी  ।

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 शमी  नरेन्द्रजी  AElst
 :

 कर  बहुत  लगा  दिये  गये  हैं  कौर
 अब  इनमें

 अधिक  वृद्धि  करना  उचित  नहीं  ।  मेरा  सुझाव है  कि  इस प्रकार  अप्रत्यक्ष  कर  लगाने के  स्थान  पर  सीधा

 ै  लगा  दिया  चाहे यह  दस  गुना  अधिक  हम  इसका  भुगतान  करेंगे  .।

 करों  के  विषय  में  श्रथशास्त्र  का  यह  सिद्धान्त  है  कि  यह  इस  प्रकार  लगाये  जायें  कि  कर  दाता  को

 अधिक  कष्ट  न  प्रकार  शहद  की  मक्खी  फूलों  से  शहद  एकत्र  करती  है  किन्तु  फलों  को

 हानि  नहीं  पहुंचाती  ।  किन्तु  बिक्री  कर  के  उगाहने  की  पद्धति  इतनी  उलझी  हुई  है  कि  व्यापारी  कई

 प्रकार  के  भरते  भरते  ही  थक  जाते  हैं  ।  गांवों  के  ७०  से  ८०  प्रतिश्त  व्यापारी  अल्पशिक्षित

 हैं  कौर  वह  ईहाम  भरने  में  कई  प्रकार  की  गलतियां  करते  हैं  ।  अधिकारी इन  गलतियों  का  लाभ  उठा

 कर  उन्हें  तंग  करते  फलस्वरूप  उन्हें  घूस  देनी  पड़ती  है  ।
 ee

 कबूल  श्रंत्रेजी  में
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 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रक्रिया  को  कुछ  सरल  किया  जाये  ।  कर  के  अपवंचन को रोका को  रोका
 जाये

 ।  सारे  सदस्यों  ने  इस  विषय  में  कहा  है  ।  किन्तु  सरकार  के  कान  पर  जू  नहीं  रंगती ।

 इसलिये
 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  कि  एक  तो  इससे  लोगों  को  तंग  किया  जाता  है

 शौर  दूसरे  यदि  सरकार  रुपया  चाहती  है  तो  सरकार  को  चाहिये  कि  प्रत्यक्ष  कर  लगाये  ।  यदि

 प्रतिरक्षा  के  लिये  रुपया  चाहते  हें  तो  सीघा  बचानी  कर  लगायें  ।”  किन्तु  सरकार  इस  का

 लाभ  उठा  कर  भ्रमण  प्रयोजनों  के  लिये  अप्रत्यक्ष  कर  लगा  रही  है  |

 क्योंकि  सत्तारूढ़  दल  के  हाथ  में  सारी  शक्तियां  हैं  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  उनके  कार्यों  का

 निरीक्षण
 किया  जाये  ।  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  केवल  इसलिये  नहीं  कर  रहा  कि  इसे  सरकार  ने

 वस्तुत  किया  है
 ।  जो

 भी  राष्ट्रीय  प्रयास  वह  हम  उसका  समर्थन  करेंगे  ।  किन्तु यह  राष्ट्रीय

 अयास  नहीं  है
 ।

 सरकार  केवल  असर  का  लाभ  उठा कर  कर  की
 दर

 में  वृद्धि कर  रही  है  ।
 मैं

 इसका  विरोध करता  हूं

 शो  सुब्बरामन  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  बिक्री  कर  के  उगाहने  में

 कुछ  कठिनाइयां हैं  ।
 सब

 श्रमिकों  एक  ही  जैसे  पद्धति  नहीं  श्रपनाते  ।  व्यापारियों  को  समय  के

 फामे  प्राप्त  करने  में  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  बार  फार्म

 देने  के  पर चात दि  इसे  पूरे  बर्ष  तक  के  लिये  पर्याप्त  समझ  लिया  जाये  कौर  यह  सम्भव  नहीं  हो  तो  एक  ्
 को  ४५,०००

 रुपये  से  १०,०००  रुपये  तक  की  बिक्री  के  लिये  पर्याप्त  समझ  लिया  जाना  चाहिये
 ।  यदि

 यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  व्यापारियों  की  कठिनाई  काफी  सीमा  तक  कम  हो  जायेगी  ।

 माननीय
 मंत्री  ने  इस  बात  पर  T4  काश  डाला  था  कि  आपात  काल  थ  कारण इस  कर  में  वृद्धि

 की  झावर्यकता  हुई  है  ।  यह  सच  है  किन्तु  इससे  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  कौर  उसे  रोकने  का  कोई

 माग  दिखाई नहीं  देता  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  भी  कर  बढ़ाये  जाते हैं  करों  के  श्रपबंचन के  लिये  प्रलोभन

 उत्पन  हो  जाता  है  ।  इसलियें  इसके  लिये  काफ़ी  निगरानी  की  है  ।  खरीदार  भी

 कुछ  मूल्य
 देकर  बिना  रसीद  के  माल  ले  जाने  के  लिये  तैयार  हो  जाते  हैं  यदि  उचित  निगरानी  हो  तो

 कर

 का  अपवंचन  रुक  जाये  कौर  फिर  कर  की  दर  बढ़ाने
 की

 भ्रावश्यकता  ही
 न

 यदि  कर
 की

 दर  बढ़ाने  से  प्राप्त  राजस्व  राज्यों  के  पास  जाये
 तो

 बहुत  ही  अच्छा
 है

 ।

 शमी  रा०  भगत  :  उपाध्यक्ष  इसके  उपरान्त  भी  कि  कई  सदस्यों ने
 वाद  विवाद  में  भाग  लेने  का  भ्रनुग्रह  कुछ  ने  विधेयक  के  उपबन्धों  से  अपनी  सहमति
 और  रुचि  प्रकट  मैं  यही  समझता  हूं  कि  इसके  ऊंपर  विवाद  उत्पन्न  करने  का  कोई  कारण

 क्योंकि  ag  सीधा  कौर  अ्रविवादास्पद  है  |  जिन  माननीय  सदस्य  ने  array  में  भाषण  दिया

 उन्होंने  कहा
 था  कि

 सरकार  एक  नया  उपाय  अपना  रही  है
 ।  यह  नया  उपाय  नहीं  है

 ।  हम
 केवल

 दर
 को  एक  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  दो  प्रतिशत  कर  देने  का  ही  विचार  कर  यह  नया  उपाय

 अपितु  वर्तमान उपाय  का  ही  एक  aster है  ।  फिर  माननीय  सदस्य  श्री  महीड़ा  जो

 सुसंगत  बोलते  ag  कहा  कर  कयों  नहीं  लगाया  जाता  ;  इसे  १०  प्रतिशत  कर

 दिया  एक  के  बाद  एक  करें  लगाने  के  उपाय  क्यों  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 ”
 इसका किसी  प्रकार

 ar
 प्रतिरक्षा  अथवा  चीनी  arcane  अथवा  किसी  अन्य

 रि विषय  नही ं। re  से
 कोई

 सम्बन्ध

 सल  अंग्रेजी  मे
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 ब०  to

 सभा  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  बिक्री  प्रशासन  कौर  कर  की  दोनों  के  सम्बन्ध

 राज्यों का  विषय  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इसके  उत्पीड़न दि  का  साधन  होने

 के  सम्बन्ध में  कुछ  उदाहरण दिये  ।  यद्यपि  वह  अ्रतिशयोक्तिपुर्ण है  तथापि  यह  स्वीकार  किया  जा

 सकता  है  कि  प्रशासन  में  सुधार  किये  जाने
 की

 गुंजाइश  है  ।  भ्रष्टाचार का  उन्मूलन  किया  जाना

 चाहिये  इसका  प्रशासन इस  प्रकार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  कि  यह  उत्पीड़न
 का

 साधन
 बने

 किन्तु  तथ्य  तो  वही  है  कि  प्रशासन  राज्यों  का  विषय  हमारा  नहीं  |

 यह  उपाय  १९५६  में  सभा  में  लाया  गया  था  ।  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  में  वृद्धि  हो  रही  थी

 शौर  अधिकतर  राज्यों  प्रो  केन्द्र
 ने

 यह  अनुभव  किया कि  यदि  कर  का  स्वरूप  प्रौढ़  इसकी  दर  सब

 राज्यों में  एक  समान  न  हुई  तो  भ्रन्तरज्यीय  व्यापार  पर
 प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 को  नरेदर  fag  महोबा  :  इसके  उदेश्य  कौर  कारण  सम्बन्धी  विवरण  में  उपलब्ध

 संसाधनों  को  प्राप्त  करना  दिया  गया  है  |

 श्री ब०
 रा०  भगत  :  यह  सच  किन्तु  इसका  अरथ  चीनी  अथवा  आपातकाल

 नहीं है  ।

 श्री  मेरे  fag  महिला  :  कौर  इसका  क्या  थ्रिल  हैं  ?

 श्री टू ०
 रा०  भगत  :  मुझे  तो  माननीय  सदस्य की

 अनभिज्ञता  पर  बड़ा  श्राइचये
 सनौर

 विस्मय

 हो  रहा है  ।  हम  एक  योजना  काल  से  गुजर  रहे  हैं  ।  यह  शुरुआत  काल  नहीं  था  तब  भी  राज्यों
 को

 संसाधनों की  अ्रावव्यकता  थी  ।  अधिकतर  राज्य  संसाधन  प्राप्त  करने  के  लिये  थक  प्रयत्न  कर  रहे

 बिक्री कर  राजस्व  का  महत्वपूर्ण साधन  है  ।  राज्य  के  संसाधनों में  इसने  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण

 स्थान  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  आपातकाल से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  इसके

 प्रशासन  का  कार्य  भार  राज्यों  के  ऊपर  है  ।

 रोनेन  सेन  :  किन्तु  झ्रापकी  भी  कुछ  जिम्मेदारी  है  ।  मूल  विधेयक  कौर  श्री  यह

 यक  आपने ही  प्रस्तुत  किये हैं
 ।

 पूश्नो ब० ०  राठ  भगत :  ऐसा  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।  हम  उन्हें  परामर्श  दे  सकते  हैं  ।

 समय  पर  बैठकें  होती  हैं  ;  समस्या  पर  विचार  होता  है  ।  किन्तु  यह  हमारा  विषय  नहीं  ;

 दायित्व  राज्यों  का  है  ।  समय-समय  पर  हुई  बेठकों  में  हम  उपायों  पर  विचार-विनिमय करते  हैं

 कौर  इस  बात  पर  विचार  करते  हैं  कि  प्रशासन  को  कहां  तक  सुव्यवस्थित  बनाया  जा  सकता  है  |

 इस  समय  प्रशासन  सम्बन्धों  समस्त  शिकायतों  का  उल्लेख  करना  सुसंगत  नहीं  है  ।  wet

 केवल  यही  कहा  जा  सकता  है  कि  हमें  एक  समान  अधार  पर  कार्य  करना  है  ,  यदि  दरें  प्रौढ़

 कार्य-प्रणाली  प्रत्येक  राज्य  में  पथ-पाक  हैं  कभी  कभी  प्रशासन  कष्टकारी  कलेश प्रद  हो  जाता

 यहीं  कारण  है  कि  एकरूपता  एक  ऐसा  उपाय  है  जो  प्रशासन  को  सुव्यवस्थित कौर  सरल  बना

 कर  बहुत  सी  शिकायतें  दूर  कर  सकता  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  अपने  भ्रनुभव  के  आधार  पर  एक  बात  कही  थी  कि  बिक्री  कर  श्रधिकाही

 समय-कर वसूल  करते  हैं  कौर  किसी  तरीके  से  केन्द्रीय  कर  भी  वसूल  करते  हैं  ।  यदि  ऐसा  किया

 जाता  है  तो  यह
 विधि

 के  ग्रनुसार  पूर्णतया  है
 ।

 Fate  में  स्पष्ट  कय  से  यह  उपबन्ध  किया  गया  है

 T  मूल  अंग्रेज़  ह  में
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 कि  किसी  लेन-देन पर  यह  कर  लंगा  देने  के  पब्चात् उस पर उस  पर  राज्य  कर  नहीं  लगाया  जा  सकता

 यदि  ऐसा  हुमा  है  तो  इसका  एकमात्र  जो  मैं  समझ  सकता  हुं  प्रौढ़  जिसे  माननीय  सदस्य  वकील

 होने  के  नाते  स्वयं  जानते  यह  है  कि विधि  न्यायालय  में  विषय  को  ले  जाया  जाये
 ।

 दूसरो  बात  यह  थी  कि  यह  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालेगा
 ।

 हम  इसे  बढ़ा  कर  १  सर

 प्रतिशत  गौर  ७  से  १०  प्रतिशत  कर  हम  ऐसा  क्यों  कर  रहे हैं  ?  मैं  पहल  कर  को  ७
 से  बढ़ा

 कर  १०  प्रतिशत  करने  के  विषय  में  कहूंगा
 |

 यह  मुख्य  रूप  से  निरोधात्मक है  ।  हमने यह  इसलिये

 किया
 कि

 विलास  की  acai  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  ने  दरों  का  पुनरीक्षण  किया  है
 ।  पहले यह  ७

 शत  निश्चित  की  गई  थी  ale  इसीलिये  हमने  अ्रपंजीकृत  व्यापारियों  द्वारा  किये  गये  विलास  की

 वस्तुयें  के  लेन-देन  के  सम्बन्ध  में  यह  कर  ७  प्रतिशत  रखी  थी  ।  जब  राज्यों  ने  इसका  पुनरीक्षण  करके

 इसे  १०  प्रतिशत  कर  दिया  है  तौर  इसीलिये  हमने  भी  इसे  १०  प्रतिशत कर  दिया  है  ।  इसके  दो

 कारण  हैं
 ।

 पहला  कारण  तो  यह  है  कि  इससे  प्रशासन  सुगम  हो  जायेगा
 ।

 दूसरा  जिसे  सभा
 भी  स्वीकार  यह  है  कि  यह  श्रपवंचन  को  रोकेगा  क्योंकि  बिक्री  कर  में  भ्र धि कतर  श्रपबंचन

 भ्र पंजीकृत  व्यापारियों  की  युक्तियों  से  होता  जिनका  हम  पता  नहीं  चला  सकते  ।  इसी  कारणवश

 अ्रपंजीकृत  व्यापारियों  के  अझपंजीकृत  पंजीकृत  व्यापारियों  से  लेन-देन  पर  ७  प्रतिशत  की

 निरोधात्मक  दर  निश्चित  कर  दी  गई  थी  क्योंकि  वह  एक  छिद्र  था  जिसके  द्वारा  वह  कर  का

 किया  करते  थे  ।  यह  स्वरूप  से  अधिक  निरोधात्मक है  ।  इससे  राजस्व  प्राप्त  नहीं  होता  ।

 इसलिये यह  कहना कि  दर  को  ७  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  १०  प्रतिशत  कर  देने  से  मूल्य  बढ़ेंगे  पूर्णतया

 है

 अधिनियम ७  att  से  लागू  है  ।  हमने  जान  बूझ  कर  इसे  १  प्रतिशत रखा  ।  |:  भ्रमणा
 ७

 वर्षों  के  बाद  राज्यों  के  संसाधन  बढ़ाने  के  लिये  हमने  इसे  बढ़ा  कर  २  प्रतिशत  कर  दिया  ।  यह

 निरोधात्मक भार  नहीं  है  ।  दूसरे  कर  भी  बढ़ाये  जा  रहे  क्योंकि  अर्थ  व्यवस्था  बढ़  रही  है  तौर

 को  विनिधान  कौर  विकास  के  प्रयोजनों के
 लिये  अधिकाधिक  संसाधनों  की  आवश्यकता  है  ।

 दर
 को

 एक  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  २  प्रतिशत  कर  देने  से  कुछ  सीमा  तंक  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  सकती है  ।

 हमने  स्वयं  भी  कहा  है  कि  इससे  भ्रन्तर्राज्य  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  है  ;
 किन्तु  हमें

 यह  खतरा  ती  उठाना  ही  है  ।  किन्तु  इस  सब  के  उपरान्त  भी  सभा  इस  बात  को  स्वीकार  करेगी

 कि  यह  उपाय  पूर्णतया  राज्यों  के  लाभ  के  लिये  है  ।  हम  उनकी  सम्मति  कौर  सहयोग  के  साथ

 लाभ  के  लिये  इसे  पुरःस्थापित कर  रहे  हैं  ।

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  इस  सब  का  केन्द्रीयकरण  क्यों  नहीं  कर  दिया  जाता  ?  केन्द्र इसे

 भ्रतिरिकत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  ले  जेसा  कि  कुछ  अरन्य  वस्तु भ्र ों  के  सम्बन्ध  में  किया  जा

 |  यह  हम  उसी  समय  कर  सकते  हैं  यदि  भी  इसे  स्वीकार  कर  लें  ।  हमने  भ्रमण  महत्वपूर्ण

 वस्तुयें  अन्तर्राज्यीय  व्यापार  की  वस्तुओं  को  भी  सम्मिलित  करने  का  प्रयत्न  किया  था

 किन्तु  राज्य  इससे  सहमत  नहीं हुये  ।  उनकी  स्वयं  की  कठिनाइयां हैं  ;  क्योंकि उनके  लिये  यही

 एक  राजस्व  का  साधन  है  जिसे  वहू  सरलता  से  बढ़ा  सकते  हैं झौर  वह  इसे  छोड़ना  नहीं

 समझते  |  उनकी  स्वयं  की  समस्यायें  हैं  ।  यदि  इसे  अतिरिक्त  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  परिवर्तित

 कर  दिया  जाये  तो  प्रद्यासनीय  दृष्टि  से  यह  अच्छा  होगा  पौर  यह  कुछ  कमियों  को  भी  दूर कर

 यह  सच  किन्तु  हमें  राज्यों  की  श्रावश्यकताओओं  कौर  भावनाओं  का  भी  ध्यान

 रखना है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहूंगा  कि  वह  राज्य  सरकारों  से  किसी  एक  विचार  पर  सहमत

 होने  के  लिये  आग्रह करें
 ।

 जहां  तक  केन्द्र  ्  प्रदान  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 लाला
 fat  हेम  राज

 :

 दरी

 को

 समान  कों  महीं  बर  दिया  जाता  :

 fat  अंग्रेजी  में



 १९५०  केन्द्रीय  (  संजो बन  )  विधेयक  १६  PEER

 बन  राठ  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  प्रतीत  भारतीय

 महत्व  की  वस्तुझ्नों  विशेष  महत्व  की  वस्तुध्नों  ale  उन  विशेष  वस्तु ग्न ों  के  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार  के

 सम्बन्ध  जिनके  विषय  में  तस्कर  व्यापार  कौर  अ्रपवंचन का  निरोध  ग्रावश्यक  है  ।  जहां तक  दरों  का

 सम्बन्ध  है  हमने  कुछ  सीमा  तक  एकरूपता  प्राप्त  कर  ली  है  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक राज्य  के  बिक्री

 किशोर  उनकी  विभिन्न  दरों  की  जांच  करने  का  यह  होगा  कि  हम  बकरी  कर  प्रशासन का  सारा

 काय॑  अपने  हाथ  में  ले  लें  ।  मैं  समझता  हुं  यह  न  वांछनीय  होगा  aka  संभव  ।  यह  एक  संव  मानिक

 प्रदान  उत्पन्न  कर  देगा  ।  हमें  वह  कार्य  राज्यों  की  सची  से  निकाल  कर  केन्द्र  की  सुची  में  रखना  होगा

 यह  प्रदान  कुछ  संगत  प्रतीत  नहीं  होता  ।  मैं  कुछ  बातों  की  सार्थकता  को  स्वीकार  करता  हूं  ।  किन्तु

 विमान  परिस्थितियों  में  विधेयक  राज्यों  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिये  ही  पुरःस्थापित  किया  गया

 यह  एक  सरल  उपाय  है  ।  हमने  दरों  को  १  प्रतिश्त  से  बढ़ा  कर  २  प्रतिशत  प्रौढ़  ७  प्रतिशत  से

 बढ़ा कर  १० प्रतिशत कर  दिया  है  ।  यह  प्रशासन  सम्बन्धी  एक  सरल  उपाय  है  प्रौर  इसके  सम्बन्ध

 में  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  शराबे इसे  विवादास्पद विषय  समझने  का  तो

 meq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उपाध्यक्ष  wa  मैं  प्रस्ताव  को  के  सम्मुख  के  लिये  रखेगा  |

 प्रदान  यह  है

 शो  बैरवा  कोटर :  कोरम  नहीं  है  ।

 उपाय  महोदय  :  घंटो  बजा  जाये  ।  wa  गणपूर्ति हो  गई ।

 प्रश्न यह  है

 केन्द्रीय  बिकी  कर  ce OA  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  हम  विधेयक  पर  खण्ड वार विचार  श्रारम्भ  करेंगे  ।  मेँ  खण्ड २

 को  के  सम्मुख  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 ।

 थ्रो  हरि  विष्णु  कामत
 :

 खण्ड  २  को  पृथक-पूर्वक  २  भागों  में  रखा  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  नहीं  समझता  उसे  इस  प्रकार
 २

 भागों  में  बांटा  जा  सकता  है
 ।

 प्रशन यह  है  |

 खण्ड  २  विधेयक  का  at.  बने  ।

 लोक-पता में  मत  बविनाजन  gat

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  सभा

 पक्ष  में  ६४  विपक्ष में  १४  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  t

 aye  waite  में  जोड़े  दिया  गया ।

 चत  ध  wrarrt:
 ~*~
 त

 qa  ध्रोर  पोषक  fi बेल  में  जोह  दिये  गये

 f(a  ara  में



 ह  Woo  स  नियम  ७४  के  पहले  परन्तुक  का  निलम्बन  2EXL

 1  बराड़  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 विधेयक  को  पारित  कर  दिया  जाये  12.0

 पु उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 विधेयक  को  पारित  कर  दिया  जाये  ही

 प्रस्ताव  स्वागत  FAT:  ॥

 नियम  ७४
 के  पहलें  परन्तुक  का

 निलम्बन

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ७४  के  प्रथम

 परन्तुक  को  कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों
 के

 लिये  वधान  सभाओं  श्र  मंत्रि-परिषदों  तथा

 कुछ  अन्य  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  बिल  को  दोनों  सभा त्रों
 की

 संयुक्त  समिति
 को  सौंपने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया  जाये  ।''

 मैंने  पहले  ही  भ्र नुम ति  के  लिये  आपसे  arden  किया  है  ।  मेरा  अनुरोध है  कि  इस  नियम

 के  निलम्बन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सभा  के  समक्ष  रखा  जाय  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  हरि विष्णु  कामत  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  हुए  नियम  के  निलम्बन के

 लिये  मंत्री  द्वारा  कोई  कारण  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  यह  कहने  का  कुछ  लाभ  नहीं  कि  उन्होंने  पूर्वे  में  कुछ

 कहा था  |  कारण  बताये  जायें  ।  उसके  बगैर  तो  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  ही  नहीं

 हो  सकती  ।

 शी  इस  प्रदान  पर  हमारे  द्वारा  विचार  किया  गया  था  कौर  यह  सोचा  गया  कि

 शायद
 इस  विधेयक के  कुछ  मामले  अनच्छद च्  ११०  के  कुछ  खण्डों  के  अन्तत  जायेंगे

 |
 इसके

 स्वरूप  नियम
 ७४

 का  परन्तुक  प्रभावित होगा  |.  हम  चाहते हैं  कि  एक  संयुक्त  समिति  हो  जिसमें  दूसरी

 सभा  के  सदस्य  भी  सम्मि  तत  हों  ।  क्योंकि  हम  प्रतिनिधित्व के  बारे  में  उपबन्ध  कर  र  हे  हैं ग्र  इसके

 लिये  दूसरी  सभा  के  सदस्यों  का  परामर्श  भी  लेना  चाहिये
 ।  हम  संयुक्त  समिति  नियुक्त  करने

 का

 श्रस्ताव  कर  रहे  हैं  इसलिये  चाहते  हैं  कि  इस  बारे  में  नियम  ७४
 के  परन्तुक को  निलम्बित कर

 दिया  जाय  ।

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  क्लेयर-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ७४ के  प्रथम

 परन्तुक को  कुछ  संघ  राज् यक क्षेत्रों  के  लिये  विधान  सभाओं  ate  मंशी-परिषदों

 तथा  कुछ  wer  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  बिल  को  दोनों  की  सं
 समिति  को  सौंपने  सम्बन्धी प्रस्ताव  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया  जाये  ्

 ची  हरि  विष्णु  कामत
 :

 यह  प्रस्ताव  इस  सभा  की  चर्चा  के  लिये  है  मैं  क  हना  चाहता

 हि  ee  eo
 a  ट  er  at किशन

 मूल  अंग्रेजी  में



 PEYXR  संघ  राज्य-श्वैत्र  बासन  विधे यक  १६  १९६३

 1  उपाध्यक्ष  उन्होंने  कारण  बता  दिये  हैं  इसलिये  मैं  प्रस्ताव  को  सभा के  समक्ष

 प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  अरब  चर्चा  नहीं  हो  सकती  ।  orf  वट्  क
 दीपक  हू

 =
 कहना  चाहते  थे  तो  उन्हें पहले  ही

 ख़ड़े  होना  चाहिये  था  ।

 शनी  हरि  विष्णु  कामत  :  जब  श्राप  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  रखेंगे  तभी  चर्चा  हो  सकती

 1  उपाध्यक्ष  WS,  उन्हें  क्या  कहना  है
 ?

 श्री  हरि विष्णु  कामत  ary दो  तीन  घण्टे में  यह  दूसरा  अवसर  है  जब  कि  नियम  ३८८

 के  अन्तर्गत  एक  नियम  के  निलम्बन  की  oa  मांगी  गयी  है  ।  यह  स्थिति  असाधारण  है  ।  इस

 स्थिति  के  लिये  मंत्री  श्र  सरकार  स्वयं  जिम्मेदार  हैं  ।  यदि  थोड़ी  सावधानी  बर्ती  गई  होती  तो

 यह  नाता  |  गत  सत्र  में  भी  इत  प्रकार  का  विधेयक  पाया  था  ।  वह  संविधान  संशोधन

 विधेयक था  जिस  पर  हम  तत्काल  ही  सहमत  हो  गये  थे  ।  यह  संघ  राज्य-क्षेत्र शासन  विधेयक  है

 जिसकी  इतनी  महत्ता  नहीं है  ।  इस  प्रकार  के  विधेयक के  सम्बन्ध  में  उचित  यह  था  कि  इसे  पहले

 इस  सभा  की  समिति  द्वारा  लिया  जाता  कौर  विचार  किया  जाता  ।  कौर  इसे  पारित  करने  के  कीः

 दूसरी  सभा  में  भेजा  जा  सकता  था  ।  सरकार  ने  इस  विधेयक  के  लाने  में  विलम्ब  किया  है  कौर
 छह

 नियम  का  निलम्बन चाहते  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  सरकार  द्वारा  कार्य  का  प्रबन्ध
 इस

 प्रकार  किया  जाना  चाहिये  कि  नियमों  के  निलम्बन  की  आवश्यकता ही  पड़े  ।  केवल  बहुमत  के

 बल  पर  नियमों  निलम्बन  करना  अनुचित  इस  सत्र में  ऐस े७  अवसर झरा  चुके  ह  ।
 मेरा

 अनुरोध  है  कि  श्राप  मंत्रि-पीठ  को  इस  बारे  में  चेतावनी  दें  ।

 उपाध्यक्ष  अब  मैं  फिर  इस  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रश्न यह  है  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ७४  के  प्रथम

 परन्तुक  को  कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  लिये  विधान  सितारों  प्र  मंत्रि-परिषदों  तथा

 कुछ  अन्य  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाश्रों  की  संयुक्त

 समिति  को  सौंपने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  किया  जाये  ।”

 सभा  में  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  मत  देने  वालों  की  संख्या  चूंकि  alow  है  इसलिये  इसे  सभा  क्वारा

 स्वीकृत
 माना  जाता  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 ee काका  नालं  छुलाया  बायन  अन्न

 संघ  राज्य-क्षेत्र  बासन  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 कुछ  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  लिये  विधान  carat  अ्रौर  मन्त्रि-परिषदों  तथा  कुछ  अन्य  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  के  ४५  सदस्यों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा

 जिसमें  इस  सभा  के  ३०,  शर्त  श्री  श्री  रामचन्द्र  वि  कल  श्री  लक्ष्मी

 नारायण  भेज
 श्री  ब्रजबासी  श्री  बूटा  डा०

 श्री
 दलजीत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  शरथ  डा०  पा०  डा०  FIM  गाय तोड  श्री  हरज नवीस  श्री  गौरी

 किर  कक्कड़  प्रा  दिरंग  श्रीमती सन्  वी  श्री  ललित  श्री  लो ती कर
 डा०  महादेव  श्री  धनेश्वर  श्री  मुहम्मद  श्री  ही०  ना०

 श्र  प्रताप  श्री  मानसिक  पृ०  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  श्री  क्प्णामूति
 श्री  श्री  संजी  श्री  रो  श्री  स०  टो०  श्री  हरि  चरण
 श्री  वाडिया  site

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ate  राज्य  सभा के  १५  सदस्य

 कि  संयुक्त  समिति  की बैठक  गठित  करने  के  लिये  गण  करती  asa  समिति  के  सदस्यों  की  कुल
 संख्या  कीं  i एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  १५  १९६३  तक  रिपोर्ट  देगी  ;

 कि  aq  प्रकरणों में  संसदीय  समितियों पर  लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम

 ऐस ेपरिवर्तनों  ste  रूपभेदों  के  साथ  लागू  जो  meat  शौर

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  aad  समिति  में

 लित  हो  ste  राज्य  सभा  द्वारा  सुक्त  समिति  में  faq  किये  जाने  वाले  १५  सदस्यों  के  नाम

 इस  सभा को  बताये  15.0

 श्री  शिवराम  रंगो  राने  की  जगह  मैं  ot  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  के  नाम  का  सुझाव  कर  रहा  हुं  क्योंकि

 उन्होंने मुझे  सुचित  किया  है  कि  वह  इस  समिति  का  कार्यभार  सहन  करने  को  तैयार  नहीं  है  ।

 अराज  बहुत  देर  से  यह  प्रस्ताव  चर्चा  के  लिये  लिया  जा  रहा  है  परन्तु  हम  ऐसी  संस्थायें  स्थापित
 करने  का  निश्चय  किये  हुए  हैं  जिन  से  स्थानीय  प्रशासन  में  स्थानीय  प्रतिनिधि  अधिक  से  प्रतीक  भाग  ले

 सकें
 ।

 इसलिये  गुह  मन्त्री  जी  ने  कल  अनुरोध
 भी

 किया  था
 कि

 चाहे  देर  हो  चुकी  है  फिर
 भी

 भ्र पने  वे
 IT-

 निक  कार्यक्रम  से  कुछ  समय  इस  पर  चर्चा  के  लिये  निकालना  चाहिए  ताकि  इस  विधेयक  को
 संयुक्त

 समिति  को  निर्दिष्ट  किया  जा  सके  ।  हम  wow was  हैं  कि  यह  विधेयक  यथासम्भव  शीघ्र  ofefieae

 सम्बन्ध  पुस्तिका  में  रा  जाय  ae  कानून
 की

 शक्ल  ले
 ले  ।  इस  वैधानिक  प्रक्रिया के  फलस्वरूप

 ऐसा
 हो

 जायगा
 ate

 यथासम्भव  शीघ्र  यह  लागू  हो  जायगा  ।

 इस  विधेयक  की  खास  बात  पांच  संघ  राज्य  हिमाचल  पांडिचेरी

 गाया  दमन  कौर  दीव  के  लिये  विधान  सभायें  कौर  मन्त्रि-मण्डलों  का  उपबन्ध  करना  है  ।  इन  में

 हिमाचल  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  में  भाग  ग  राज्यों  के  रूप  में  विधान  सभायें  थीं  ale  अन्य  भाग

 हमारे  साथ  बाद  में  मिले  हैं
 ।

 सबंधप्रम  मैं  यह  कहना  चाहुंगा
 कि

 संविधान  के  अ्रन्तगंत
 सरकार

 का
 संघ

 राज्य-क्षेत्रों  के  प्रशासन  a  संसद्  के  संसदीय  उत्तरदायित्व  को  किसी  wea  प्राधिकार  पर  नहीं  डाला

 जा  सकता  |  इसलिये  जिन  प्राधिकारों  को  हम  इस  वि  घायल  के  परिणामस्वरूप जहूर  में  लाते  हैं  उन्हें

 विधायी  प्राधिकारों  के  रूप  में  संसद्  के  आदेशानुसार  कौर  कार्यपालक  प्राधिकारों  के  रूप  में  राष्ट्रपति

 के  आ्रादेशानुसार  कार्य  करना  पड़ेगा  |  इसलिये  यह  आवश्यक  होगा  कि  सर्वप्रथम  जो  भी  कानून  इन

 स्थानीय  विधान  सितारों  द्वारा  बनाये  जायें  वह  संसद्  द्वारा  बनाये  गये  किन्हीं  कानूनों  के  विरुद्ध  नहीं  होंगे

 हम  समझते  हैं  कि  व्यावहारिक  रूप  से  विधायी  सुची  भी
 उतनी  ही  बड़ी  है  जितनी  कि  राज्य  सुची  ।  इन

 की  कुछ  सीमा  बेशक  हैं  जिनकी  ae  मैं  कुछ  समय  ध  निर्देश  करूंगा  |  जिस  प्रकार  कुछ  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  राज्य  विधान  sara  को  सीमायें  हूं  उसी  प्रकार  इन  की
 भी

 सीमायें  होंगे
 ।

 पूर्व  इसके  कि

 इन  वि  घान  सभाग्रों  द्वारा  पारित  कोई  विधेयक  कानन  बन  राष्ट्रपति  की  श्रनुमनि  लेना

 इयक  होगा ।  विधान  सभा  में  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  किसी  बजट  भ्रमणा  वित्तीय  प्रस्ताव  के  लिये
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 राष्ट्रपति  की  पुर्वा  मति  लेनी  आवश्यक  होगी
 ।

 कयोंकि  यह  सर्वमान्य  बात  है  कि  कुछ

 समय  के  लिये  इन  क्षेत्रों  में  हीनाथंता  कौर  इन  का  विकास  केन्द्रीय  सरकार  के  राजस्व  से  ही  हो

 सकता है
 ।

 एसा  होने  सरकार  इस  उत्तरदायित्वਂ  को  नहीं  छोड़  सकती  कि  वह  यह  देखे  कि  इन  क्षेत्रों

 की  वित्तीय  नीतियां  तथा  समान्य  प्रयास  अच्छी  प्रकार  चले  |

 सभा  इन  क्षेत्रों
 क ेइतिहास  से  सुविदित  है  इसलिये  मैं  उसमें  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता

 जसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  भाग ख  राज्य  सिवाय  ग्रोवर

 दीव  के  ।  इन  विधान  संभागों  को  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  समाप्त  कर  दिया

 गया  था  ।  परन्तु  इन  क्षेत्रों  में  बहुत  लोगों  द्वारा  मांग  की  जाती  थी  कि  यथासम्भव  इन  को  स्वायत्तता

 का  श्र  शिकार  दिया  जाना  चाहिए  |  विधि  मन्त्री श्री  Ho  Ho  सेन  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  नियुक्त

 की  गई  थो  जिसको  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  ag  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  हैं  ।

 इस  विधायक  की  मुख्य  विशेष  बातें  fara  प्रकार  हैं

 इसमें  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  का  उपबन्ध  है  ।  लोक-सभा  में  स्थानों  को

 भरने  का  उपबन्ध  ख्याल  संचित  निधि  तथा  आकस्मिकता  निधि  के  विधान  सभा  की

 एक  स्थायी  समिति  के  हिमाचल  मनीपुर  श्र  पांडिचेरी में  अस्थायी  विधान  सभाओं  के

 गठन  का  उपबन्ध है  ।  इसके  अतिरिक्त  ह्िम/चल  प्रदेश  में  प्रादेशिक  गिरीश  केਂ
 पांडिचेरी

 को  दक्षिणीय  खण्ड  परिषद्  में  कौर  नागर  दमन  और  दीव  को  पश्चिमी  खण्ड

 परिषद  में  प्रतिनिधित्व  प्रदान  जिनके  वह  भौगोलिक  दृष्टि  से  निकट  कौर  इनके  परिणामस्वरूप

 कूछ  संशोधनों  सम्बन्धी  उपबन्ध  हैं  ।  इन  विधान  सभाओं  के  सदस्य  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  द्वारा  चने  ज़ायद  |

 हिमाचल  प्रदेश  के
 ४०

 सदस्य  होंगे  प्रौर  म  पुर  दमन  कौर दीव  इन

 सब के  ३०,  30  सदस्य  होंगे  ।  इस  समय  हिमाचल  प्रदेश  के  ४१  सदस्य  परन्तु  इनकी  संख्या
 ४०

 कर

 दी  गई  है  ताकि  az  ४  का  पूर्ण  गुणक  हो  जाय  ।  निर्वाचन-क्षेत्र  एक  ही  परिमाण  के  हों  इसलिये  संख्या

 का  ४  का  पूर्ण  गणक  होना  आवश्यक  कौर  हिमाचल  प्रदेश  को  केवल  vo  स्थान  ara
 fea  किये

 |

 इसके  साथ  साथ  भ्रनुसुचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  स्थानों  के

 सुरक्षित  करने  पर  भी  विचार  किया  गया  ।  हिमाचल  प्रदेश  कौर  पांडिचेरी
 के  जहां  अ्रनुसुचित

 जातियों की  संख्या  २७  प्रतिशत प्रौर  १४.  ४  प्रतिशत  स्थान  रक्षित करने  का  उपबन्ध

 खण्ड  ३(४)  में  किया  गया  है
 ।

 इसका  we  है
 कि

 वहां  के  निर्वाचकगणों  में  इनकी  संख्या काफी  है  |

 इसलिये  इन  क्षेत्रों  में  स्थान  रक्षित  किये  गये  हैं
 ।

 जहां  तंक  दमन  दीव  में  रहने  वाली  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध

 उनके  लिये  स्थान  रक्षित  नहीं  किये  गये  क्योंकि  उनकी  इन  क्षेत्रों  में  संख्या  नगण्य के  बराबर

 इसके  अलावा  वह  लोग  वहां  पर  बिखरे हुए  हैं  ।

 जहां  तक  मैनपुर  कौर  त्रिपुरा  को  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  का  सम्बन्ध  है  वह  कु  ही  क्षेत्रों

 में  केन्द्रित होने  के  कारण  केवल  wea  बल  से  हो  समुचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  में  सफल  हे
 |  हिमाचल

 प्रदेश  में  किशोर  चूंकि  एक  श्रादिम  जाति  क्षेत्र
 है
 इसलिये  वहां  से  एक  प्राचीन  जाति  प्रतिनिधि  सभा  में

 भेजा

 ना

 सकत  है

 बेशक  उनके  लिए  स्थान  रक्षित  न  हो  ।  अन्य  स्थानों  जेसा  कि  मैंने कह

 जाति  जनसंख्या  हुई  है
 ।

 इसलिये  इन  के  लिये
 न  तो

 हिमाचल  प्रदेश  सभा  में  कौर

 ल
 ही  मणिपुर  के  निर्वाचक गण

 are  न  ही  त्रिपुरा  स्थान  रक्षित  थे  ।  प्रस्तुत  विधेयक  में  भी  cat
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 का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  यदि  चुनावों  के  फलस्वरूप  यह  देखा  गया  कि

 nqafan  aif
 वा  अनुसूचित  आ्रादिम  जातियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  तो  चुनावों  के  फलस्वरूप

 उत्पन्न  होने  वाली  उनकी  व्यासों  को  टूर  करने  के  लिये  हमें  नाम  निर्देशन  की  शक्ति  प्राप्त है  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  हो  कहा
 है  कि  विधान  सभा भों  को  विधायी  शक्ति  संविधान  के  नुच  कि

 VER  ४)  के
 ग्रोथ

 रहते  हुए  ही  जिसे  काफी  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है
 ।

 वास्तव  में  यह  प्राय
 द

 ..  नहीं  है  क्योंकि  यह  संविधान  में  समाविष्ट  है
 ।

 इसको  धिक  स्पष्ट  करने  के  लिये  खण्ड
 १८(२)

 राज्य  सूचियों  में  कुछ  अन्य  मामले  भो  हैं  जो  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  संगत  नहीं  हैं  ।  उदाहरण

 संघ  राज्य-क्षेत्र  की  सेवायें  सम्बद्ध  क्षेत्र  के  कार्यों  के  साथ  संघ  के  काय  भी  निबटायेगी  इत  का  कारण  यह

 है  कि  स्थानीय  fear  सभाओं  के  होते  हुए  भी  यह  क्षेत्र  संघ  राज्य  क्षेत्र  ही  संघ  की  सभी

 कार्यपालिका  शक्तियां  राष्ट्रपति  में  निहित  हैं  ।  इसलिये  प्रस्तुत  सीधे यक  के  परिणामस्वरूप  जो  प्रशासन

 कायम  होगा  उसमें  सूची  २  की  प्रविष्टि  ४१  में  वर्जित  जैसे  राज्य  लोक  aa  ae

 लोक  सेवा
 आयोग  प्रभावहीन  होंगे  ।  इसके  साथ  वह  लोक  ऋण  भी  नहीं  ले  सकते  ।

 जैसा  कि  मेंने  पहले  कहा  यह  विधान  सभा यें  उन्हीं  परिसीमाओं  के  अधीन  होंगी  जिन

 a  eis  राज्य  विधान
 सभा यें  ग्रीन  हैं

 ।
 वह  संविधान  के  अनुच्छेद २८५  से  १८८  तक  के

 उपबन्धों  के  प्रवीन  दोगी  जिनका  संबंध  संघीय  सम्पत्ति  पर  करारोपण  पर  अन्तर्राज्यीय

 व्यापार
 में  विशेष  महत्व  की  वस्तुप्नों  पर  बिक्री  कर  कौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उप

 >
 भोग  की  गई  विद्युत  पर  कर  से  हे  ।  यह सब  संघ  के  आपात  श्रत्तरज्यीय  व्यापार तथा

 वाणिज्य  की  गारंटी  कुछ  परिसीमाओं  के  अधीन  रहते हुये  दी  गई  ह  इस
 वात  के  बावजूद

 भी  कि  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  विधान  सभा यें  होगी  इनकी  दोषियों  की  वही  परिसीमायें  तथा  प्रतिषेध
 ः

 होंगे  जैसे  कि  राज्य  विधान  सभाओं के  हैं  ।  ्

 हिमाचल  मनीपुर  शौर  त्रिपुरा  में  न्यायिक  आयुक्तों  के  न्यायालय  कौर  उन

 ga  किये  गये  क्षेत्रों  के  बारे  में  उन्हें  उच्च  न्यायालय  की  सभी  शक्तियां  प्राप्त  होंगी  ।  परन्तु  हम  ने

 ह
 we  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  इन  क्यों  के  संबंध  में  किसी  विधेयक  अथवा  संशोधन  को  ला

 पुर्व  खंड  २२  के  थ  प्रशासक  की  पूर्वानुमति  आवश्यक  होगी
 |

 :

 वित्त-विवरण के  बारे  में  राष्ट्रपति की  पूर्वानुमति  आवश्यक  है  जैसा
 कि  मेंने  पह

 कटने  का  साहस  किया  प्रशासन  चलाने  कौर  इसके  विकास  संबंधी  वित्तीय  उत्तरदायित्व

 सारा  भार  केन्द्रीय  सरकार  पर  पड़ेगा  ।  इस  समय  में  यह  भी  कहने  का  साहस  करूंगा  कि  तृतीय  योजना

 में  लगभग  ५७  करोड़  रुपये  के  व्यय  का  उपबन्ध किया  गया  है  जिनमें  से  प्रथम  दो  वर्षों के  ea
 ड

 PERS  २२  करोड़  रुपया  व्यय  किया  गया  है  ।  हमारे  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंके  लिये

 उत्तरदायित्व  के  एक  विधेयक  पर  qa  इसके
 कि

 वह  कानून  खंड  २५  के

 ee  राष्ट्रपति की  want  धा वस् यक  होगी ।

 .....

 राजभाषा का  प्रदान  भी  भ्राता  है  ।  साधारण  तौर  पर  प्रशासन  केन्द्र  की  राजभाषा  में  ही  चलाया

 परन्तु  जहां  जिला  स्तर  पर  हिन्दी  भ्रौर  प्रेमी  का  काफी  ज्ञान
 न

 हो  वहां  इससे  कठिनाइयां

 उत्पन्न  हो  सकती  हैं
 ।  खंड  ३४  के  भ्रन्तगंत  विधान  सभा  को  शक्ति  प्रदान

 की
 गई  है

 कि  हिन्दी  waar  स्थानीय  भाषा  श्रद्वा  राजभाषा  का  प्रयोग  किया  जाय
 ।  पांडिचेरी

 के  बारे में  प्रवश

 संधि
 के  ग्रनुसार हम  उस  बात  के  लिये  वचनबद्ध  हूं  कि  जब  तक  सभा  अन्यथा  निर्णय

 न
 दे

 फ्रांसीसी

 a
 का  प्रयोग  सभी  कार्यों  के  लिये  किया  जायगा  ।  इसलिये  सभा  चाहे  किसी  भी  राजभाषा  को  स्वीकार

 यह  स्पष्ट  है  कि  राज्य-क्षेत्रों के  लेखे  रखने  के  लिये  ake  केन्द्र  ake  राज्य  सरकारों के
 ताथ

 द
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 हजर नवी स  |

 पत्र  व्यवहार  के  लिये  संघ  की  राजभाषा  का  प्रयोग  होता  रहेगा  ।  चूंकि  संघ  कौर  राज्यों  के
 साथ

 पत्रव्यवहार  का  माध्यम  संघ  की  राजभाषा  ही  होगी  इसलिये  राष्ट्रपति  के  पास  यह  कसरावद  देने  की

 शक्ति  है  कि  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  राज  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाय  ।

 विधान  मंडल  की  तरह  हमारी  संसदीय  कार्यपालिका  है  ।  एक  मंत्री-परिषद्  होगी  कौर  संघ

 राज्य-क्षेत्रों  प्रशासन  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  प्रशासकों  के  जरिये  चलाया  साधारण

 कानून  यह  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  प्रयास  प्रशासकों  के  जरिये  चलाया  इन  प्रशासकों

 को  विभिन्न  प्रकार  के  कार्य  सपुर्द  किय  गय  sale  ने  कार्यों  को  करने  के  लिये  बहुत  सी  शक्तियां

 इनमें  निहित हैं
 ।  यह  कृत्य  संघ  सुची  के  संबंध में  भी  हो  सकते  हैं  जो  कि  उनकी  क्षमता  से  परे  होंगे

 जैसे  राष्ट्रीय  श्रद्वा  यह  राज्य  श्रद्वा  समवर्ती-सूती  के  मामले  हो  सकते हैं  ।  कुछ  कृत्य

 न्यायिक  अ्रयवा  अद्ध  न्यायिक  प्रकार  के  हो  सकते हैं  ।  इस  विधेयक  में  उपबन्ध किया  गया  है  कि  कुछ

 जेसे  सीमा  की  प्रशासकों  द्वारा  अपने  जिलों  में  जिसका

 नयें  यह  हे कि वट पंपद्  तथा  केन्द्रीय  सरकार के  उत्तरदायी होंगे

 विधेयक  के  खंड  ४४(१)  द्वारा  उपबन्ध  किया  गया  हे  कि  मंत्रि-परिषद  प्रशासक  के  उन

 कृत्यों  के  प्रयोग  करने  में  सहायता  तथा  परामर्श  देगी  जो  कि  सभा  की  विधायी  दोषियों  के  भ्रन्तगंत

 मामलों से  सम्बद्ध  हों ।

 अन्य  मामलों  के  संबंध में  वर्तमान  उनकी  राय  के  बर्गर भी  कार्य कर  सकता

 परन्तु  निश्चय  ही  कोई  प्रशासक  अपने  झ्रापको  मंत्रि-परिषद  के  परामशं  से  वंचित  नहीं  करेगा  यद्यपि

 वह  राज्य  कार्यपालिका  को  सपुर्द॑  मामलों  के  उचित  रूप  से  wera  न  जो  कार्यपालिका  किं

 इस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप  जहूर  में  जायेगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  संबंधी  उपबन्ध  हैं  जिनकी  कौर  में  पहले  ही

 निर्देश  कर  चुका हुं  ।  अब  में  विभिन्न  राज्य  क्षेत्रों  को  आवंटित  स्थानों  की  चर्चा  करूंगा  |  वह  इस  प्रकार

 हैं  :  दिल्ली  ५,  हिमाचल  प्रदेश  ४,  मणिपुर  २,  त्रिपुरा  २  wi  दमन  a  दीव  वर्तमान  में

 दिल्ली  शौर  हिमाचल  प्रदेश  में  श्रनूुसुचित  जातियों  के  लिये  एक  एक  स्थान  रक्षित  किया  गया  है

 मनीपुर  ate  त्रिपुरा  में  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  एक  एक  स्थान  रक्षित  किया  गया  हें  !'

 परिसीमन  संबंधी  कार्य  परिसीमन  १९६२  के  oe  नियुक्त  किये  गये  परिसीमन

 आयोग के  सपुर्द  किये  जाने
 की

 आशा  है
 |

 सह-सदस्य  परिसीमन  आ्रायोग  के  साथ  बैठेंगे  ate

 दगे  ।  हिम चल  मणिपुर  कौर  प्रत्येक  के  बारे  विधान  सभा  के  तीन  सदस्य
 सम्बद्ध  होंगे

 अर  पांडिचेरी  के  बारे  जहां  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  नहीं  हैं  जिन्हें  कि  उन्हें  परिसीमित  करना

 केवल  सभा  के  २३  सदस्य  सम्बद्ध  होंगे  |

 दमन  are  दीव  के  मामले  चूंकि  परिसीमन  से  gs  सभा  जहूर  में  नहीं  पानी  थी  इस

 लिये  सभा  के  सदस्यों  की  सह-सदस्यता  का  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 संचित  आकस्मिकता  निधि  ak  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  सामान्य  प्रक्रिया

 खंड  ५०  के  अनुसार  राष्ट्रपति  को  प्रस्तावित  प्रबन्ध  के  सफल हो  जाने  की  दशा  में
 आदेश

 जारी  करने  तथा  कार्यवाही  करने  की  शाक्ति  प्रदान
 की

 गई  हू  ।  मेंने  कई  बार  कहा  है  कि  इन

 क्षेत्रों  के  स्वायत्त होते  हुए  भी  इनके  वित्तीय  उत्तरदायित्व हमारे  ऊपर  क्योंकि उन  कै  साधन  कम

 हैं  बौर  इस  लिये  इनके  प्रशासनों  के  साथ  हमें  बराबर  सम्पक  बनाये  रखाना  होगा  ।  यदि  यह  देखा
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 गया  कि
 प्रबन्ध

 उचित  नहीं  रहा  तो  राष्ट्रपति  के  पास  प्रथमतः  श्रादेश  जारी  करने  की  शक्ति  है  दूसरे

 वह  इसे  निलम्बित  भी  कर  सकतें हैं  ।

 cart  समितियों  संबंधी  प्रक्रिया  सामान्य  ढांचे  पर  है
 i  विद्यमान  विधान  मंडलों  के  बारे

 में  भी  एक  उपबन्ध  गतवर्ष  किसी  समय  हिमाचल  मणिपुर  ate  त्रिपुरा  में  प्रादेशिक  परिषदों
 के

 लिये  प्रत्यक्ष  पद्धति  से  चुनाव  हुए  ।  कब  हम  प्रिया  काल  में  से  गुजर  रहे  हैं
 ।

 गतवर्ष  के  बाद

 ma  इतनी  शीघ्रता  से  चुनाव हम  नहीं  कर  सकते  |  इस  प्रकार  उपबन्ध  किया  गया  है
 कि

 यह
 प्रादेशिक  परिषद  स्वयं  ही  विधान  सभाओं

 में  परिवर्तित हो  जायेगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  wea  राज्य-क्षत्रो ंमें  क्या  होगा
 ?

 प्री  हजरनवीस :  अन्य  राज्य-क्षत्रों में  चुनाव  होंगे
 ।

 fait  हरि  विष्णु  करामत
 :

 वहां  आपात  का  प्रश्न  नहीं  ?

 शमी  हजरनवोस  :  जहां  ऐसा  करना  भ्रावश्यक  वहां  हम  करते  हैं  यदि  आपात  में  इसे

 छोड़ा  जा  सकता  है  तो  हम  इसे  छोड़  देते

 सेवाओं  के  संबंध  में  भी  उपबन्ध  जिन  का  व्यवस्थापन करना  पड़ेगा  ।  कुछ कम  चारी  प्रशासन

 में  चले  गये  थे  कौर  कुछ  प्रादेशिक  परिषदों  में
 ।

 उन  सब  को  जब  राज्य  प्रशासनों में
 रख  दिया

 जायेगा  ॥

 aes

 में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  वह  खंडित-परिषदों  में  बैठेंगे  ताकि  सामान्य  समस्याओं  पर
 चर्चा

 की  जा  सके  माहि  att  यनम  दक्षिण  खंडीय  परिषद्  में  कौर  शेष  संघ

 मूत्र  fray  खंडीय  परिषद्  में  जायेंगे  ।

 इसके साथ  ही  wea  भ्रातुषंगिक  तथा  सहायक  उपबन्ध  हैं  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  स्वयं  aaa  स्थानीय  विधान  मंडल  कौर  स्थानीय  प्रशासन  लाने  के  लिये

 बेचैन है  ।

 गृह-काय  मंत्री  की  शर  से  में  सभा  का  प्रभार  हूं  कि  उसने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने

 के  झ्र खु विधा  होते  हु  ये
 समय  के  पश्चात्  बैठने  पर  सहमति  प्रकट  की  ।

 में  arrart  करता  हूं  कि  हम  ore  ही  इस  विधेयक  को  संयुक्त  स्मिति  के  सपुर्द  कर  देंगे
 ।
 में

 करता  हूं
 ।

 महिला
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ट्र

 |

 ी  दाजी  )'
 :

 त्रिपुरा  के  वास्तविक  प्रतिनिधि
 तो  राज जेल  में  में  तो  उनकी

 स्थिति  में
 उस

 क्षेत्र  के  लोगों  की  ग्रा वाज़  सरकार  के  कानों  तक  पहुंचाने का  यत्न  कर  रहा  हूं

 का  नाम  भी  संयुक्त  समिति  के  लिय  प्रस्तुत  है  तथापि  वह  जेल  में  है  हालांकि  इसका  कोई  कारण

 दिखाई नहीं  देता  |
 त्रिपुरा  परिषद्  के  १३  सदस्य  साम्यवादी हैं  ।  १२  सदस्यों को  गिरफ्तार  कर

 लिया  गया  है
 ।

 एक
 बाकी  क्या  यह  भ्रामक नहीं  है  ?

 यह  विधेयक  एक  रच्छ  मजाक  है  ।  वे  लोग  जेलों में  हैं  धौर  चुनाव  लड़ने  के  कार्यक्रम बन

 एगााशााुएल्ँ
 सह  हैं  ।

 फिर  यह  कहा
 जा

 रहा
 ह

 कि

 जौ

 गिरफ्तारियां  हुई  इसके  लिये  लि केन्द्र  उत्तरदायी
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 हाजी

 मुख्य  मंत्री  इसके  लिये  उत्तरदायी  है  ।  परन्तु  त्रिपुरा  के  मामले  में  तो  यह  भी  नहीं  कहा  जा

 क्योंकि  यह  तो  संघ
 क्षेत्र  यहां तो

 केन्द्रीय  सरकार  का  प्राधिकार  साम्यवादी  दल  के  कूप  में

 हम  हमेशा यह यह  मांग  करते  भराये  ्य  राज्य  पुनगंठन  अ्रायोग  के  सामने भी  इस  बारे में  हमने  कुछ

 सुझाव  प्रस्तुत किये  थे
 ।

 परन्तु  फिर  aaa  प्रसन् तोष ही  रहा  ।
 हमें  इस  बात

 का
 सन्तोष  है  कि  इस  बारे

 में  हमने  ही  संघ  का  avers  किया  था  ।  कांग्रेस तो  इस  बारे  आपसी  मतभेदों  में  बटी  हुई  थी  ।
 ee

 जबकि  लोगों  में  सन्तोष  बढ़  गया  तो  कुछ  करना  ही  पड़ा  ।  दक च तस  माननीय  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना
 '

 कि  इसका  इतिहास  बहुत  सरल  एक  गलत  बात है  ।  इसके  पहिले  यह  कहा  जा  रहा  था  कि  fa

 हालात ठीक  नहीं  |
 at

 जबकि  ३०,  ४०  व्यक्तियों
 की  परिषद्  बनाई  जा  रही  है  तो  भारत

 के  अधिनियम  १९३५  की  याद  हो  जाती है  ।  कोई  ote  कठिनाई  की  बात  नहीं  की  जा  रही  ।'

 aa  लोगों  की  मांग  को  स्वीकार  करने  की  बात  की  जा  रही  है  ।  वहां  लोगों  के  प्रतिनिधि  तो  जेलों

 में  हैं  कौर  यहां  बैठ  कर  हम  उनके  लिये  क।नून बना  रहे  जैसे  भारत  सचिव  लन्दन  में  बैठ  कर  भारत

 के  लिये  कानून  बनाया  करते  थे  ।

 ठीक  ही  है  हमारी  सरकार भी  तो  ब्रिटेन  की  सरकार की  ही  उत्तराधिकारी है  ।  परन्तु  मेरा

 यह  विचार  नहीं  कि  उन्होंने  उनकी  मनोवृत्ति  उत्तराधिकार  में  ली  हो  ।  विधेयक  में  कहा  गया ह
 कि

 मंत्रि  परिषद्  विधान  मंदल  के  प्रति  उत्तरदायी  होगी  ।  प्रशासक  का  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  होगा

 परन्तु  असली  शक्ति  प्रयास  के  पास  ही  रहेगी  ।  यदि  परिषद्  की  बठक  का  वह  शभ्रध्यक्ष  होगा  शौर  वह

 मुख्य  मंत्री  नहीं  तो  उसके  मुख्य  मंत्री  रहने  के  क्या  लाभ  ?  परिषद्  की  हैसियत  केवल

 दात्री  समिति  की  हो  जायेगी  ।  यदि  श्राप  का  विचार  यही  करने  का  है  तो  मंत्रियों  की  हैसियत

 कम  करके  परामशंदात्री  समिति  की  हैसियत  प्रौर  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।  खंड  २३

 तो  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  प्रशासक
 की  श्नसति कि  के  बिना  परिषद्  में  कोई  विधेयक

 प्रस्तुत  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  इसी  प्रकार  की  कौर  कठिनाइयां हैं  |

 एक  सत्य  बात  की  शोर  ध्यान  श्रीकृष्ण  करवाता हूं  वह  यह
 कि  मनीपुर  कौर  पांडिचेरी

 जहां  विलय  से  पूर्व  विधान  मंडलों  निर्वाचित  हो  गयी  wa  केवल  परिषद्  मात्र  की

 व्यवस्था  की  जा  रही है  ।  बड़े  ह  झा इच ये  की  बात  है  कि  aaa  ही  लोगों  पर  विश्वास  की

 दृष्टि  से  देखा  जा  रहा  है  ।
 इस  प्रकार  का  विश्वास

 तो
 विदेशी  शासन  किया  करता  था  ।  इसके

 साथ  ही  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  कितने  शभ्राइचयं  की  बात  है  कि  दिल्ली

 जो  कि  भारत  की  राजधानी  के  लोगों  को  भी  स्वशासन  का  अधिकार  दिया  नहीं  जा

 है  ।
 मैं  मंत्री  महोदय से  एक  श्राइवासन  चाहता  वह  यह  कि  त्रिपुरा  adige  wk  हिमाचल

 प्रदेश  में  नज़र बन्द  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  पुनर्विलोकन  किया  जाये  ।  मुझे  ene  कि  संयुक्त

 समिति  इस  विधेयक  के  विविध  vat  पर  विचार  कर  इसे  लोकतंत्र  की  ठप्टि  में  एक  सुन्दर

 वस्त्र  बना  देगी ।

 श्री
 वीरभद्र  सिंह

 :  उपाध्यक्ष  हमारे  सामने  माननीय  गृह  मंत्री  जी  का

 प्रस्ताव  है  कि  संघीय  प्रदेश  बिल  को  सेलेक्ट  कमेटी  को  भेजा  जाय  ।  ऐसा  करने  की  क्या

 झावइ्यकता  मैं  न  समझ  सका  |  एक  ऐसा  बिल  है  जिस  पर  किसी को  कोई  आपत्ति  नहीं

 हो  सकती  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  बिल  दो  बातों  को  छोड़ कर  गवर्नमेंट  पार्ट

 सी०  स्टेट्स  ऐक्ट  का  जिसे  कि  इस  सदन  ने  १९४२  में  पास  किया  था  उस  पर  झ्राधारित  है

 जिंस  वह
 बिल

 पास  इससे  पहले
 कि

 वह  बिल  यहां  पर  पास  इस
 सदन
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 उस  पर  भ्रच्छे  तरीक़े  से  विचार किया  ।  उसके  हर  एक  पहल  पर  विचार  किया  ।  श्रीमती  यदि

 इस
 सदन

 की  यह  इच्छा  है  कि  इस  बिल  को  सेलेक्ट
 कमेटो

 को
 भेजा  जाय  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  परन्तु  मैं  यह  दरख्वास्त  जरूर  उपाध्यक्ष  से  श्र  द्वारा  सरकार

 से*तथा  इस  पालना  सदन  से  कि  इस  बिल  को  संसद  के  इसी  श्रधिवेदान  में  ज़रूर  पास

 किया  जावे  ।  इस  बिल  के  पास  होने  की  यूनियन  ठट रोट रीज  में  रहने  वालीं  जनता  बड़ी  बेताबी

 के  साथ  इंतजार  कर  रही  है  ।

 श्र/मन  चाय  प्रदेश  बिल  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  इसके  लिए  भारत  सरकार

 व  हमारे  गृह  मंत्रों  जी  बधाई  के  पात्र  हैं  पौर  युनियन  टरोटरीज़  में  रहने  वाले  लोग  इसके

 लिए  उन  के  आभारी हैं  ।  इसमें  कोई  शक्  नहीं  है  कि  इस  बिल  में  कई  ऐसी  बातें  हैं  जिनसे  कि

 हमारे कई  लोग  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।
 मगर  जहां  तक  यूनियन  टैरिटरीज़  में  रहने  वालों  का  सवाल

 वह  इस  बिल  को  अ्रपनी  तरक्क़ी  पहला  क़दम  मानते  हैं  ।  वह  समझते  हैं  कि  वह  भी

 करायेगा  जिस  वक्त  कि  दूसरा  क़दम  यह  होगा  कि  वहां  के  लोगों को  दूसरे  राज्यों  की  भांति

 अधिकार  मिलेंगे  ।

 माननीय  गह  मंत्री  को  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  जिन  जिन  मुश्किलात  का

 सामना  करना  जो  अड़चनें  उन  के  सामने  वैधानिक  व  दूसरी  वे  हमें  मालूम  हैं  ।  कुछ

 लोगों  का  यह  विचार  था  कि  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रो ंमें विधान  सभा  नही ंहो  मंत्रिमंडल

 नहीं  हो  सकता  |  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  जो  ७  थीं  वे  टूर  हुई  प्रौढ़  श्री  यह  बिल

 मारे  सामने  भराया
 है  जिससे  कि  इन  राज्यों  में  विधान  सभा  स्थापित  मंत्रिमंडल

 में  दी  जायेंगी । स्थापित  होगा  वहां  की  सत्ता  वहां  के  चुने  हुए  लोगों  के

 श्री मन  मुझे  यह  बतलाते  हुए  aa  है  कि  जब  से  इस  बिल  के  बारे  में  लोगों  मालूम

 gu  वह  बहुत  खुश  हैं  कौर  इस  haa  से  लोगों  की  महत्वाकांक्षाएं परी  हुई  हैं  ।  प्र  लोगों

 को
 श्राम  तौर  पर  तसल्ली  हुई  है  ।

 जहां  तक
 इस  बिल  के  प्राविजंस का  सवाल  है  मुझे  तीन  सुझाव  देने  हूं  पर

 मु
 राशा  है

 कि
 सेलेक्ट  कमेटी  द्वारा  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जायेगा

 |
 मेरा  पहला  सुझाव

 यह
 है

 कि  हर  एक  यूनियन  टेरीटेरी  पहले  भी  है  कौर  इस  बिल  के  मातहत  भी  होगा  कि  एक  ts

 fafretex  होगा  |  इस  कुछ  यूनियन  टै  रिट रिज  aa  fe  हिमाचल  प्रदेश  गोझा  वह

 यह  हैं  कि  वहां  पर  इस  उपराज्यपाल  लेफ्टीनेंट  गवर्नर  गौर  इस  बिल  के  पास  होने

 के  बाद  भी  उपराज्यपाल  लेफटिनेंट गवर्नर  रहे  vas  पद  में  कोई  कमी  न  हो  ।  इस

 बिल  में  कहीं  यह  व्यवस्था
 नहीं

 की
 गई  है

 कि  जो
 एडमिनिस्ट्रेटर

 वह  उपराज्यपाल  at

 कहलाया  सकेगा  |  मुझे  मालूम  है  कि  संविधान  के  २३४  भ्रार्टीकल  में  यह  प्रावाइडेड  है  कि

 राष्ट्रपति  जी  हर  एक  यूनियन  टेरोटेरी  के  लिए  एडमिनिस्ट्रेटर  नियुक्त  करेंगे  कौर  उस

 मजिस्ट्रेट  को  ag  चाहे  कोई  भी  डेजी गनेशन  दे  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  अगर

 हम  एक  भ्रमेंडमेंट कर  दें  तो  इसमें  कोई  शक्त  की  गुंजाइश  नहीं  रहती  है  ae  वह

 यह  है  कि  खंड  २  में  उप  खण्ड  १(च)क में  नया  पैरा  जोड़ कर  राष्ट्रपति  द्वारा  एडमिनिस्ट्रेटर बनानेਂ

 की  व्यवस्था कर  दें

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  बिल  में  यह  व्यवस्था  की  गई  मेरे  ख्याल  में

 wea  ४४  जिसमें  कि  वहां  जो  मंत्रिमंडल होगा  उसकी  बैठकों  में  एडमिनिस्ट्रेटर  प्रिसाइड

 करेगा  ।  जेसा  कि  पहले  बताया  गया  है  ऐसी  डेमोक्रटिक  fafauce  के  खिलाफ़
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 यंह  लोकतंत्र  को  भावनाओं  के  विपरीत  है  कौर  जब  कि  हम  इन  को  यह  मंत्रिमंडल  देने

 जा  रह  तो  कम  से  कम  मंत्रिमंडल  के  विषय  में  कैबिनेट  मीटिंग्स  के  विषय  में  जो  प्रोसीज्योर

 जो
 तरोक़ा  दूसरी  स्टेटों  में  अपनाया  जाता  है  वही  तरीक़ा  यूनियन  टैरिटरीज़ में  भी

 श्री

 जाय
 ।

 देश  के  किसी  भी  राज्य  में  कबिनेट  मीटिंग  पर  गवर्नर  प्रीसाइड  नहीं  करता  तो
 मैं

 नहीं  समझता  कि  यूनियन  टैरिटरीज़  में  ही  क्यों  एडमिनिस्ट्रेटर  के  वास्ते  उनकी  प्रीसाइड  करने

 का  व्यवस्था रक्खी  गई  है  ?

 इसमें  हमें एक  कौर  झ्रापत्ति  भी  है  ।  यह  जरूर  है  कि  हिमाचल  प्रदेश
 में  पहले

 पार्ट सी  ०  स्टेट्स  ऐक्ट  के  अधीन  भीਂ  उपराज्यपाल  होता  था  कौर  वह  कैबिनेट  मीटिंग  में  भी  प्रिसाइड

 करता  था  |  आमतौर पर  होता  क्या  था  कि  लेफ्टिनेंट  गजनेर  केबिनेट  के  कुछ  मिनिस्टरों
 के

 साथ  मनी पु लेट  करके  चीफ़  मिनिस्टर  जो  कि  लोगों  का  चुना  gar  लीडर
 जो  हाउस

 का  लोडर  उसको  वह  मंनीपलेट  करके  इनएफक्टिव  बना  देते  भ्र प्रभावी बना  देते  थे

 इस  प्रकार  से  जो  चीफ़  मिनिस्टर  के  ऊपर  जिम्मेवारी  वह  उसे  म्रच्छी  तरह  से  निभा  नहीं
 सकता

 था  कौर  सरकार  के  चलाने  में
 गड़बड़  होती  थी

 ।
 मेरी  अपील  है  कि  इस  बात

 को
 भी  ध्यान

 में

 रक्खा  जाये
 ।

 यदि  इस  के  लिए  भी  एक  संशोधन  माना  जाये  तो  यह  भी  किसी  हद  तक  हल  हो  जायगा

 वह  यह  है  ।  मैं  इसलिए  सब्सटीच्यूट  कर  रहा  हूं  क्योंकि  जो  मैं  संशोधन  करना  चाहता  हुं

 वह  मान  लिया  जाता  है  तो  इस  का  रूप  ही  बिल्कुल  बदल  जायेगा
 ।  इसलिए  मैंने

 कहा  है  कि  उस  की  जगह  पर  यह  नया  लगा  दिया  तो  यह  ठीक  रहेगा
 ।

 इसलिए
 मेरा

 सुझाव  कि  इस  बिल  के  मौजूदा  sor  ४४  के  सब  २  के  यह  सब्सटीच्यूट

 किया  जाये
 कि

 यदि  मुख्य  मंत्री  नहीं  होगा  तो  कोई  अन्य  मंत्री  अध्यक्षता  करेगा
 |

 श्री  हरिविष्ण कामत  :  निहायत  दुरुस्त  है  ।

 श्री  वीरभद्र सिंह  :  इस  के  अलावा  मुझे  श्राप  की  एक  सुझाव  श्र  देना  है भ्ौर वह वह  यह

 है  कि  जब  हिमाचल  प्रदेश  में  विधान  सभा  थी  तो  उन्होंने  एक  पंचायती  राज्य  ऐक्ट  बनाया
 था

 ax  जिस  वहां  पर  पार्ट  ato  स्टेट्स  सेट  ar  खत्म  कर  दिया  गया  और  यूनानी टे  रिबेरी

 बिल  dae  ने
 पास  किया  तो  उसके  मातहत  जो  पंचायत  राज्य  ऐक्ट था  भी  वह  ख़त्म  गया

 उस  उस  पंचायत  ऐक्ट  के  अनुसार वहां  पर  डिस्ट्रिक्ट  पंचायत  बनी  थी  ।  इस  समय हम
 जो

 बिल  पास  करने  जा  रहे  हैं  उससे  यह  ऐक्ट  gor  श्राप  रिवाइव  नहीं  होता
 |

 इसलिए  मेरा

 सुझाव  कि  एक  ऐसा  att  श्रमैंडमेंट  करे  ताकि  सेलेक्ट  उस  पर  गौर  करे
 |

 इन  दादों  के  साथ  मैं
 इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  कौर  फिर  से  माननीय

 गृह  मंत्री

 कौर  भारत  सरकार  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 रिया  महोदय  पीठासीन

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  ः
 १९४५१ में  भाग  के  राज्यों  का  निर्माण  किया  गया

 था  fare  १६४५६  में  समाप्त  कर  दिया  गया  था  |  हम  पुनः  छोटे  छोटे  राज्यों
 का

 निर्माण

 करने  जा  रहे  हैं  |  पता  नहीं  हमारी  सरकार  यह  क्या  प्रयोग  करती  रहती  है  ।  मेरे  विचार  में  यह

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विधान  सभा  में  कुछ  लाभ  देने  के  स्थान  पर  एक  बहुत  बड़ा  दायित्व  बन

 कर  रह  जायेगी  ।  कुछ  बड़े  बड़े  पद  जरूर  बना  दिये  जायेंगे  ।  इस  पर  नावश्यव  व्यय  होगा
 |

 ee

 faa  अंग्रेजी  में



 \
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 मेरा
 तो  इस

 बारे  में  बड़ा  स्पष्ट  मत  है  कि  हमें  राज्यों  का  निर्माण  कर  अपने  ऊपर ये
 बड़े

 दायित्व  नहीं  लेने  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  सारे  देश  भर  में  केवल  पांच  राज्य  रहने  चाहिए

 दक्षिणी  तथा  केन्द्रीय  ।

 विधेयक के  खंड  १०  में  प्रशासक  की  शक्तियों  को  बताया  गया  है  ।  वह  बात  सचमुच

 बहुत  ही  भ्राइचयंजनक है  ।  इन  उपबन्धों  के  थ  प्रशासक  एक  प्रकार  से  शासक  होगा

 कें  फेंकी  उसका  कथन  अन्तिम  होगा
 ।

 चने  हुए  लोगों  के  मत
 की

 कोई  विशेष  परवहा  नहीं  जाये  |

 यह  बात  लोकतंत्र  के  विरुद्ध  इसमें  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  सरदारों  के

 कारिपों  के  नियुक्त  करने  की  बात  की  जा  जब  कि  देश  के  अन्य  भागों  में  इसे  छोड़ा

 जा  रहा  है
 ।

 आशा  है  कि  खंड  ५२  के  थ  जो  कि  मनीपुर  में  सरदारों  के
 उत्तराधिकार ों

 की
 नियु  मतवाला  उपबन्ध  अस्थायी  होगा  ।  शर  क्षेत्र  के  कुछ  विकसित  होने  पर  इसे

 हटा  जायेगा
 ।

 दिल्ली  को  इसमें  नहीं  रखा  जा  रहा  यह  बहुत  न्याय है  ।  पता  नहीं
 लग

 सका  कि  शझ्राखिर  क्यों  दिल्ली  को  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  से  छोड़  दिया  गया है  ।
 मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए कि  दिल्ली  को  इन  चीज़ों

 की  आवश्यकता नहीं

 मेरे  विचार  में  यह  एक  महंगा  प्रयोग  हैं  जो  कि  हमारी  सरकार  कर  रही  है  ।

 पिसे से०  ढी०  fag  :  इस  विधेयक की  बहुत  देर  से  प्रतीक्षा  थी  ।

 इसके  लिए  मैं  भ्र पने  गुह  कार्य  मंत्री  का  घन्यवाद  करता  हमारे  राज्य  के  सभी  विकास
 कायें  रुके  हुए  इस  विधेयक  से  स्थानीय  लोगों  को  सर्वतोमुखी  विकास  का  अवसर  मिलेगा

 सारे  रुके  हुए  काम  चालू  हो  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  इससे  पिछड़े

 हुए  लोगों  को  ont  भराने  अवसर  मिलेगा  ।

 श्री  ato  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 att  इस  बारे  में  दो  तीन  महत्वपूर्ण  मूलभूत  बातें  प्रस्तुत  करना  चाहता  मेरा  विचार

 यह  है  कि  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  पर  हिमालय  की  प्रतिरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  विचार

 किया  जाना  चाहिए  ;  सीमान्त  के  छोटे  छोटे  राज्य  हमारे  लिए  प्रतिरक्षा  को  सुदृढ़  करने

 में  सहायक  नहीं  यदि  हो  सके  सारे  क्षेत्र  को  एक  प्रशासनिक  क्षेत्र  में  बदल

 दया  जाय  तो  बहुत  azar  .  है  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  इन  क्षेत्रों  की  उन्नति  को  कार्य

 काफी  मन्द  गति  से  चल  रहा  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन

 क्षेत्रों  को  वितीय  सहायता  दे  तथा  उनके  fate  की  एक  योजना  तैयार  इन  क्षेत्रों
 का  विकास  तेज़ी  से  होना  चाहिए  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  अध्यक्ष  श्रीमान  मैं  विधेयक  का  सैद्धान्तिक

 रूप  से  समान  करता  किन्तु यह  आंशिक  रूप  से  बरच्छा  मुझे  विश्वास  है  कि  संयुक्त
 समिति  इसमें  उचित  परिवर्तन  कर  देगी  ।

 इस  विधेयक  में  कौर  राज्य  मंत्री  तथा  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  में  कई
 तायें  कौर  विरोधाभास  इसलिये  मैंने  माननीय  मंत्री  के  प्रस्ताव  के  लिये  २३  संशोधन
 भेजे

 थे  ;  जिनमें  से  पहला  सधारण  सा  हैं  ate  मैं  उसे  प्रस्तुत  करना  नहीं  किन्तु

 संशोधन  संख्या
 २

 कौर
 ३

 को  मैं  सभा  का  श्रौर  आपका
 ध्यान  नियम  ७४  की  ate  जो  इस

 विषय
 में  लागू  होता

 श्रावित  करना  नियम  (3)  में  यह  दिया  है  कि

 उसे  राज्य  सभा  की  सहमति  से  दोनों  गे  सौंपा  जाये  ।
 ee  ,  सदनों  की  संयुक्त

 समिति

 क
 कि  राना

 मूल  dat  में

 3161  (Ai)



 सच
 घ

 राज्य  क्षेत्र  शासन  विधेयक १६६२  प्त  १६  १९६२३

 हरि विष्णु

 गत  सत्र  में  सभा  के  सम्मुख  २  विधेयक  में  संधान  विधेयक  कौर

 संविधान  विधेयक  थे  ।  पन्द्रहवें  संशो धन
 संबंधी  प्रस्ताव  में  सभा

 की  सहमति  सेਂ  शब्द बो थ  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  था  जब  कि  सोलहवें  संशोधन  में  किया

 गया  था |

 यादे  नियमों  में  राज्य  सभा  की  सहमति  का  उपबन्ध  है  तो  इससे  इस  सभा  की  शक्तियां

 क्षीण  हो  जाती  हैं  ।  इसलिये  यदि  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाता  है  कि  प्रस्ताव  नियमों  के

 भ्रनुकूल  हो  तो  प्रस्ताव  के  दाब्दों  में  परिवहन  कर  दिया  जाये

 मेरे  संशोधन का  प्रयोजन  यह  है
 कि

 या  तो  हम  सभा  के  सम्मुख  प्रस्ताव
 में  इस

 नियम  का  प्रयोजन  साल  सम्मिलित  कर  दें  अथवा  भविष्य  में  सुविधानुसार  इस  नियम  में

 संशोधन कर  दें  जिससे  यह  सभा  राज्य  सभा  के  adit  अथवा  उस  पर  निर्भर  न  बना

 दी  जाये ं|

 अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  में  यह  कहा  गया  है  कि  राज्य  सभा  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  !

 we

 पृश्नी  हरि  fay  कामत :  नियम  के  ग्रीस  हमें
 UST  सभा  की  सहमति  प्राप्त  करनी

 होगी  इसीलिये  मेरे  संशोधन  में  से  सहमतਂ  दिया  gut

 farmer  माननीय  सदस्य  का  संशो धन  स्वीकार  किये  जाने  का  यह  ae  होगा

 कि  यदि  वह  सहमति  न  दें  तो  सारा  विषय  छोड़  देता  पड़ेगा ।

 tat  हरि  fact  इसीलिये  तो  मैंने  areca  में  ही  यह  कह  दिया  था  कि

 मेरा  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  प्रयोजन  नियम  के  शब्दों  की  ate  ध्यान  झ्राकर्षित  करना

 मैं  इस  के  ऊपर  मतदान  के  लिये  जोर  नहीं  केवल इस  ae  ध्यान  श्राक्रषित

 करने  के  लिये  ही  इसे  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  दूसरे  संशोधन  पर  श्राप  जोर  नहीं  देंगे  ।

 श्री  हरि  विष्णु
 न  तो  दूसरे  पर  न  तीसरे  पर  ही  मैं  जोर  दूंगा

 विधेयक  में  थी  कई  ग्रसंगतियां  पहली  बात  तो  यह  कि  यह  प्रत्येक  संघ  राज्य

 aa  के  लिये  विधान  सभा  का  उपबन्ध  करता  है  ।  जैसा  कि  उद्देश्यों  कारणों  के  विवरण

 से  प्रतीत  होगा  यह  पुराने  भाग  ग  राज्य  अधिनियम  कें  समान  ही  होगा  faa  निरसन

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  पारित  होने  के  पश्चात  कर  दिया  गया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 प्रपात  काल  की  में  कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  चुनाव  करवाने  जा  रहे  हैं  जब

 कि  कुछ  में  नहीं  करवा प्रे  जा  रहे  इसका  क्या  कारण  है  माननीय  मंत्री  जो  भंडारा  से

 आय  जानते  हैं  ।

 कशी  हजरनवोसः
 भंडारा

 में  क्या  बुराई  है  !

 मूल  अंग्रेजी  में
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 की  oor
 श्री हरि  विष्णु  कामत  :  यह  as |  व  थ  प्रथा  है  दि क  ea हम  किसी  भी  सदस्य  को  gar

 निर्वाचन  क्षेत्र  के  नाम  से  पुकारते  हैं  ।  ब्रिटिश  संसद  में  ऐसा  ही  होता

 श्री  हजरनवीसः  इस  सभा  में  सदस्य  का  नाम  लेकर  संशोधन  करने  को  प्रथा

 al

 भी  हरि  विष्णु कामत  :  नहीं  ।  ऐसी  कोई  गया  नहीं
 ।

 भक्त  दर्शन  मानवीय  सदस्य  श्री  कामत  इन  बातों  पर  समय  बरबाद न  कर

 के  असली  मतों  पर  or  जायें  ।

 न  हरिविष्ण  कामत  आपको  असली  बातें  समझना  तो  जरा  सब्र  कीजिय े।

 महोदय  :.  वह  उनके  निर्वाचन-क्षेत्र  के  नाम  से  ल्
 as  क  | ah घ  त  कर  सकते

 हैं  ।

 श्री  हरिविष्ण  कामत  इस  विधेयक  के  साथ  संलग्न  वित्तीय  ज्ञापन  के  श्रतसार

 केन्द्रीय  राजकोष  पर  २०  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  का  भ्र ति रिक्त भार  पड़ेगा

 यदि  इन  विधान  aural  का  निर्णय  करने  का  कार्य  आपात  काल  के  समाप्त  करने

 तक  स्वागत  कर  दिया  गया  होता  इसके  स्यान  पर  इन  सब  राज्य  क्षेत्रों  से  राज्य  सभा

 भ्रांत  लोक  सभा  के  fat  चुनाव  wear  fat  जाते
 at

 रिक  ग्रीवा  होता ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  वर्तमान  परिषदें  विधेयक  के  पारित  होते  ही  विधान  सभाओं

 परिवर्तित कर  दी  जायेंगी  ।  जहां  तक  चुनाव  का  श्रुति  है  मैं  यह  कहना  चाहता  हैं  कि

 जब  गोगना  दिव  दमन  श्र  पांडेचेरी  में  चुनाव  करवाये  जा

 है
 हैं  तथा  त्रिपुरा  ate

 हिमाचल  प्रदेश  में  क्यों  नहीं  करवाये  जा  रहे
 ?  स्पष्ट  है  कि  जहां  की  परिषदों  में  कांग्रेस

 का  बहुमत  है  वहां  यह  चुनाव  करवाये  जा  रहे  हैं  fed  जहां  कांग्रेस  के  हारने  की  संभावना

 है  वहां  नहीं  करवाये  जा  रह ेI

 मैं श्राद्या  करता  हूं  कि  aged  समिति  इस  बात  की  सिफारिश  करेगी  कि  समस्त  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  चुनाव  करवाया  ATT  |

 विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध नहीं  है  कि  राज्य  सभा  में  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 ~_
 अकं  प्रतिनिधि

 संविधान  में  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  संघ  राज्य क्षेत्रों  से  राज्य  सभा  के  लिये  संसद  द्वारा

 बनाये  गये  नियमों  के  अनसार  चुनाव  होगा  ।  ag  नियम  संसद  बनायेंगी  किन्तु  इसका  यह

 a4  नहीं  कि  उन्हें  बिना  प्रतिनिधित्व  के  हो  छोड़  दिया  जायेगा  ।  मूझे  आशा  है  कि  संयुक्त

 समिति  इस  विधय  की  भी  सिफारिश  करेगी  |

 yar  रीडिंग  किलिंग  :
 मैं  इस  विधेयक  का

 सह
 स्वागत  करता  हूँ

 गृह
 art

 मंत्री  को  पता  है  कि
 इन  क्षेत्रों  के  लोग  काफी  समय  से  स्वशासन  की  मांग  कर  रहे

 उनकें  राजनीतिक  श्रमिकों  का  काफी  हनन  हुआ
 विधेयक  के  ढांचे  के  बारे  में

 मेरा  निवेदन  कि  प्रशासक  को  किये  गये  वित्तीय-विधानीय  और  अन्य  अधिकार  बहुत

 श्रधघिक है हैं
 ।

 इसके  साथ  ही  मेरा  यह  भो  निवेदन  है  कि  सरकारी कार्यों  में  अंग्रेज  को  अभी

 aa
 द  जाद

 क्योंकि  शादी  वासी  लोग

 प्रभी  तक

 न

 AAT 7  बोल

 सकते  ह  स

 eral |
 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 रीडिंग

 मनीपुर  की  जनता  पहाड़ी  क्षेत्र  के  समुचित  ढंग  से  विकास  के  लिए  ate  प्रशासन  की

 सुविधा केलि ये के  लिये  तीन  जिले  बनाने  की  मांग  करते  at  ८७००  वर्गमील  के  कुल

 क्षेत्र  में  sooo  वर्ग  मील  क्षेत्र  जो  कि  पहाड़ो  क्षेत्र  दो  जिलों  में  विभाजित  कर

 दिया  जाना  चहिए  a  बाकी  का  तीसरा  जिला  बनाया  जाना  यह  एक  ऐसो

 उचित  मांग  है  जिसे  सरकार  को  स्वीकार  कर  ही  लेना  विधेयक  में  कुछ  समुचित

 संशोधन  करने  की  बहुत  झ्रावश्यकता  है  ।  ma  है  सदन  इस  पर  विचार  करेगा  |

 मा०  थी  wt  इस  विधेयक  पर  विवाद  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 हमें तो  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  चाहिए  कि  यह  सब  उनके  लिए  स्नेह  से  किया

 जा  रहा  मैं  संच  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  लागू  करने  का  स्वागत  करता

 हुं  ।  छोटे  राज्य  बनाने  में  कोई  बुराई  नहीं  परन्तु  हमें  उनका  प्रशासन  इस  ढंग  से

 करना  चाहिए  जिससे
 वे  पृ  रूप

 से
 या  किसी  अन्य  राज्य  के  सहयोग  से  पग  स्वायत्तशासी

 राज्य बन  जाये  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  कुछ  माननीय  मित्रों  ने  कहा  है  कि  छोटे  राज्य  बनाना  बुरा  है
 ।

 वास्तव  में  संसर  में  छोटे  छो  राष्ट्र  भी  हैं  जिन्हें  प्रमुख  प्राप्त  प्रदान  छोटे  कौर

 बड़े  राज्य  का  नहीं  प्रत्युत  कुछ  लोगों  में  परम्परा  ale  ऐतिहासिक  सम्बन्ध  के  कारण  एकता

 की  भावना  होती  है  ।  हमें  उनमें  ऐसी  भावना  पैदा  करनी  चाहिये  कि  वे  पृथक  राज्यों  के

 नज़्में  या  किसी  राज्य  में  विलीन  होकर  स्वायत्तशासी  अधिकार  प्राप्त  करे
 ।

 जब  कुछ  प्रदेशों का  बड़े  राज्यों में  विलय  किया  गया  था  तो  प्रधान  मंत्री  ने  कहा था

 कि  क्योंकि  वे  लोग  अपने  प्रयासों  और  आचरण  के  कारण  अलग  रहना  चाहते  हैं  छत

 इन  प्रधानों  ite  का  संरक्षण  होना  चाहिये  |  विदर्भ  के  लोग  इसी  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे

 हैं  ।  मैं  विधेयक  का  wry  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री
 ।

 arr श्री भक्त  दर्शन  )
 :

 कया  हम  लोगों  को  दो  मिनट  कासा  समय  नहीं  मिलेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 विधेयक  समुच्य  समिति  से  लौट  जायेगा

 ।

 श्री  वक्त  दोन
 :

 उपाध्यक्ष  केवल  दो  मिनट  ही  मैं  चाहता  हूं  ज्यादा  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  श्री  भक्त  दर्शन  |

 att  भक्त  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  हृदय  से  समर्थन  करते  हुए  एक  बात

 यह  कहना  चाहता  हुं  जैसा  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  मेरे  मित्र  श्री  वीर  भद्र  सिंह  जी  ने  कहीं  यद्यपि

 हम  लोग  माननीय  शास्त्री जी  के  इस  संबंध  में  बहुत  अनुगृहीत  हैं  लेकिन  इसमें  काफी  देरी  लग  चुकी  है

 are  श्री  भी  उसको  pad  प्रवर  समिति  को  भेजा
 जा  रहा  इसमें  कुछ  समय  लग  ही  जायेगा  ।

 मैं  gran  करता  हूं  कि  जल्द  से  जल्द  संयुक्त  प्रवर  समिति  से  इसे  स्वीकृत  करा  के  फिर  सदन  द्वारा  इसी

 aa  में  स्वीकार करा  लिया  जायेगी  मैं  समझता हूं
 कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  का

 अवस्य  प्रशासन  देंगे  |

 अंग्रेजी  में
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 मुझ  से  पहले  श्री  दाजी
 ने

 अपने  भाषण  में  कुछ  इस  प्रकार  का  आक्षेप  करने  का  प्रयत्न

 किया  कि  इस  विधेयक  द्वारा  जो  श्रधघिकार  इन  संघीय  क्षेत्रों को  दिये  जा  रहे हैं वे  बिलकुल  पर्याप्त  है

 एक  वर्ण शंकर शब्द  का  भी  उन्होंने  प्रयोग  किया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  प्रकार  की  स्थिति  इन  क्षेत्रों

 को  है  उस  में
 जो

 व्यवस्था  इस  समय  की  जा  रही  है  वह  सर्वोत्तम  व  व्यावहारिक  है  |  सी
 ०  क्लास की

 जो

 स्टेट्स  बनी
 थी

 कौर  उस  समय  जो  अड़चनें  उन  अनुभवों  से  लाभ  उठाने  के  वाद  इस  कानून
 को

 ड्राफट  किया  गया  है  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  कम  से  कम  हिमाचल  प्रदेश  के  जो  सार्वजनिक

 कार्यकर्ता  हैं  वह  इससे  पूरी  तरह  सहमत  हैं  कौर  इस  को  पुरी  तरह  से  परीक्षण  देना  चाहते  हैं
 ।

 बाद  में
 यदि

 प्रा वश्य कता  अनुभव  होगी  तो  झ्रावश्यक  संशोधन  किया  जा  सकेगा
 ।

 हमारे  दाजी  साहब  ने  दिल्ली  का  जो  प्रश्न  उठाया  उस  सम्बंध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहा  हूं

 कि  यद्यपि  उन्होंने  दिये  तले  का  उदाहरण  दिया  था  लेकिन  दिल्ल  में  हम  लोग  स्वयं  सारे  देश

 के
 ५००

 मेम्बर  यहां  रहते  हैं
 ।

 हम  स्वयं  प्याली  की  सेवा  के  लिए  तैयार  रहते  हैं  फिर  जितने
 भी  संघीय

 संविधान  फेडरल  कांस्टीट्यूशन  इस  संसार  में  जहां  कहीं  भी  केन्द्रीय  सरकार  होती  है  वहां  पर
 राज्य

 सरकार  का  दुहरा  शासन  नहीं  होता  है  ।  दो-दो  होम  मिनिस्टर हों  दो-दो  तरह  की  पुलिस  हो  ऐसा

 कहीं  नहीं  होता  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  जो  व्यवस्था  की  जा  रही  है  वह  सर्वोत्तम  है
 ।

 एक  भ्र ौर  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  जिस  समय  इस  राज्य  पुनर्गठन  भ्रायोग
 ने

 रिग्रारगेनाइजेशन  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  दी  थी  उस  समय  इस  पर  इस  सदन  में  वादविवाद  ग

 उस  समय  यह  विचार  था  कि  यह  जो  संघीय  क्षेत्र  हैं  खास  कर  हिमाचल  इन  को  पांच  या

 देस  साल  तक  समय  दिया  जायेगा  ।  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  उनका  पुरा  विकास हो  सके  |

 उस  समय  गृह  मंत्री  स्वर्गीय  माननीय  पंत  जी  ने  इस  वादविवाद  के  समय  इस  बात  को  स्पष्ट  किया  था ।

 जो  यह  संविधान  सब  बनाया  जा  रहा  है  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  है  इस  का  रथे  यह  है  कि
 जो  संघीय

 क्षेत्र  हैं  कम  से  कम  हिमाचल  प्रदेश  ,  उसको  स्थायित्व  दिया  जा  रहा  परमानेंसी दी  जा  रही  है  तो  मैं

 इस  प्रवास  पर  यह  प्रश्न  छेड़ना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  का  हिमाचल  प्रदेश  का  इस  समय  संगठन  है  वह

 बिल्कुल  म्रवैज्ञातिक  तक  होन  इल्लौजिकल  है  ate  श्रनसांइटिफिक  है  क्योंकि  हिमाचल  प्रदेश  का

 एक  हिस्सा  चंबा  दूसरी  तरफ  जम्मू  से  मिला  हुआ है  ।  भ्रमर  श्राप  कालका  से  शिमला  पहुंचे  तो
 कालका

 से  ant  बढ़ने  पर  जहां  सोलन  हिमाचल  प्रदेश  में  भ्राता  वहां  कंडाघाट  पंजाब  में  चला  जाता  है  ।  उस

 के  बाद  फिर  तारादेवी  नामक  स्थान  भ्राता  है  जोकि  फिर  हिमाचल  प्रदेश  में  है  ।  लेकिन  जब  शिमला

 प्रौपर  पहुंचते  हैं  जोकि  एक  तरफ  से  हिमाचल  प्रदेश  का  वास्तविक  केन्द्र  वहू  फिर  पंजाब  के  भ्रमर

 चला  गया  इस  तरह  का  यह  परस्पर  विरोधाभास  इस  बारे  में  अन्तिम  रूप  से  विचार  होना  चाहिये

 भ्र  इनकी  एक  ही  सरकार  कायम  होनी  चाहिये  ।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  मुझ  से  पंजाब  में
 जो

 मिनिस्टर  भी  रह  चुके  श्री  झ्  ०  ना०  विद्यालंकार  ,  उन्होंने  भी  इस  सुझाव  का  समर्थन  किया  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  का  मतलब  यह  है  कि  पंजाब  के  जो  भी  विचारक  लोग  हैं  वे  इस  डाले  पर  पहुंच  चुके

 हैं  पौर  इसका  सेन  करने  को  तैयार  हैं  कि  पंजाब  के  ada  क्षेत्रों  को  हिमाचल  प्रदेश  से  मिला  देना

 चाहिये  ।
 हिमाचल  प्रदेश

 की
 वैज्ञानिक  ढंग  की  एक  ईकाई  बनानी  चाहिए

 ।
 उससे  सुरक्षा

 की
 दृष्टि  से

 अ्रच्छी  व्यवस्था  हो  वहां  उससे  उसके  विकास  में  भी  सहायता  मिलेगी ।  इसलिए  मैं

 इस  पर  के  द्वारा  माननीय  गुह  मंत्री  जी  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  इस
 विधेयक को  जल्द  से  जल्द  स्वीकार  किया  जाय  कौर  साथ  ही  इस  प्रश्न  पर  फिर  विचार  करने  की  कृपा

 की  जाय  arc  ग्रीम  निर्णय  करने  की  कृपा  की  जाय  के  ७  ७  we

 डा०  ता०
 थो अणे ह अ

 )  :
 दूसरा  स्टेट्स  रिग्रार्गेनाइजेशन बिल  ले  न  ? — a

 नूर  प्रंप्र जे  में
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 ना०  श्री

 श्री  भक्त  दर्शन  :  ताकि  area  विदर्भ  बनाने  का  मौका  मिल  में  समझा  इस  बिल  की  जो

 धारायें हैं  उन  में  से  इस  अवसर  पर  केवल
 दो

 का  उल्लेख  करना  चाहूंगा
 |  एक  तो

 उसमें  जो  मनोनीत

 करते  की  नॉमिनेशन  सदस्यों  का  रक्खा  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  सब  लोगों  ने  विरोध  किया  है

 कौर इस  पर  जरूर  विचार  होना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  प्रशासक  एडमिनिस्ट्रेटर  है  वह  कौंसिल  श्राफ  मिनिस्टर  मंत्रि

 मंडल की  बैठक  का  सभापतित्व  यह  बड़ा  असंगत  प्रौढ़  भ्रपमानजनक  मालूम  होता

 श्री  दाजी
 :

 यह  मैंने  कहा  था  लेकिन  ares  विरोध  किया  ate  कहा  कि  दाजी  साहब

 गलत  बोलें  ।

 थ्री  भक्त  दर्शन
 :

 वह  तो  नो  बातें  कहीं  थीं  उन  के  लिये  मैंने  विरोध  किया  थਂ  लेकिन

 जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  है  मैं  भी  इस  बात  का  सेन  करता  हूं  कि  यह  चीज  हटनी  चाहिए
 ४  वेसे

 एडमिनिस्ट्रेटर  को  जो  अधिकार  दिया  गया  माननीय  श्री  रीडिंग  किलिंग  ने  भी  कहा  कि

 स्ट्रेचर  को  पहले  से  ज्यादा  अधिकार  दिया  गया  है  ।  जैसी  कि  वहां  बौछार  के  इलाकों  सीमावर्ती  क्षेत्रों

 की  स्थित  उसको  देखते  हुए  ऐडमिनिस्ट्रंटर  को  कुछ  धि  कार  अ्रवर्य  होने  चाहिएं  |  wa  कया

 कार  कम  हों  या  ज्यादा  इसमें  मतभेद  हो  सकता  है  लेकिन  विशेषाधिकार  जरूर  होने  चाहिएं  ।

 जब  उन  के  पास  विशेषाधिकार  मौजूद  हों  तो  उन  को  हर  मिटिंग  में  रहने  की  क्या  जरूरत  है
 ?

 जिस  विषय  पर  मतभेद  हो  उसको  उन्हें  रोकने  का  भ्र धि कार  अगौर  वह  राष्ट्रपति को  यह  सिफारिश

 कर  सकते  हैं  कि  इस  पर  नये  सिरे  से  विचार  किया  जाय  ae  प्रेसीडेंट  का  जो  निर्णय  होगा  वह  अंतिम

 माना  जायगा  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  |

 शी  do  चे  फार्मा  यह  विधेयक  लोकतंत्र  के  प्रति  देश  के  प्रेम  की  अभ्यर्थना  है  क्योंकि  ऐसी

 महान्  विपत्ति  के  समय  इसे  लाया  गया  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  को  बड़ा  राज्य  बना  देना  चाहिये  |  मेरा  यहं  विश्वास नहीं

 है  ।  हिमाचल  प्रदेश  दमन  शादी  प्रदेश  मात्र  नहीं  है  कि  प्रशासनिक

 सुविधा  के  लिए  उनमें  कैसा
 भी

 परिवर्तन  कर  दिया  जाये  ।  वास्तव  में  बे  अलग  अलग  प्रकार  के  देश  हैं

 विधेयक  में  परस्पर  विरोधी  बातों  का  होना  भी  स्वाभाविक  है  ।  इन  सब  में  उत्तर  प्रदेश  की  विधान

 सभा  के  प्रक्रिया  नियमों  को  अपनाना  युक्तिसंगत  नहीं  बल्कि  उन्हें  निकटवर्ती  राज्यों  से  प्रेरणा  देनी

 चाहिये  ।

 सीमावर्ती  प्रदेशों  में  प्रशासक  को  प्रशासन  के  लिये  उत्तरदायी  ठहराना  चाहिए  किन्तु  श्रसम

 जेसे  राज्य  में  राज्यपाल  को  इतने  श्रमिक  अधिकार  देना  उचित  नहीं  ।

 स्थायी  समिति  को  विकास  संबंधी  भ्र धि कार  नहीं  दिये  गये  ।  उसका  यह  दायित्व  होना  चाहिये

 कि  वह  लोगों  की  आर्थिक  उन्नति  का  प्रयत्न  करे  ।

 श्राज  देश  में  लोकतंत्र  के  चार  धरातल  हैं  जेसे  पंचायत  विधान  लोक  सभा
 राज्य

 सभा
 ।

 इन  प्रदेशों  में
 भी

 ये  चारों  धरातल  उपलब्ध  होने  चाहिये  प्रात  उन्हें  राज्य  सभा
 में

 भी  प्रतिनिधित्व  मिलता  चाहिये  ।

 yet  अंग्रेजी  में



 २५  फाल्गुन  et  )  संघ  राज्य  क्षत्र  शासन  विधेयक  १६६७

 धी  हज़र नवीस  :  जिन  सदस्यों ने  विधेयक  को  हृदयता पूर्वक ate  विवेकपूर्ण  सेन  किया  है

 यदि  मैं  उन्हीं  के  मधुर  भाषित  शब्दों  को  दोहराएं  तो  मैं  कृतध्नता  का  अपराधी  प्रत  मैं  केवल यह

 कहूंगा  कि  हम  संयुक्त  समिति  में  उदार  भावना  के  साथ  जा  रहे  हैं  ।  जो  सुझाव दिये  गये  हैं
 उनके

 प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रिया  अभिव्यक्त  करना  उचित  नहीं  किन्तु  मैं  केवल  यह  कहूंगा  कि  इन  सुझावों

 पर  उपयुक्त  विचार  किया  जायगा  ।

 श्री  दाजी  ने  इस  विधेयक
 की

 तुलना  वनेमेंट  श्राफ  इंडिया  एक्ट  १६३  में  से  की  जो  न  केवल  हमारे

 प्रति  बल्कि  उनके  प्रति
 भी

 अनुचित  था  क्योंकि  उस  अघिनियम  के  अन्तर्गत

 '

 राज्यपाल  सम्राट  का

 निजी
 था  श्र  इंग्लैंड  के  हाउस  श्राफ  के  प्रति  उत्तरदायी  था  ।  इस  मामले  में  प्रशासन  गृह  कायें

 मंत्रालय के  अधीन  काम  करेगी  जो  इस  सभा  की  सेवक  है  ।  प्रशासन  के  कृत्यों  के  लिए  हम  सभा  के  समक्ष

 उत्तरदायी  होंगे  ।  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सभा  से  धन  मांगना  पड़ा  करेगा  ।  संविधान के

 भ्रन्तगत  सरकार  का  संसद  के  प्रति  जो  प्राथमिक  Afar  उत्तरदायित्व  है  वह  बना  रहेगा ।

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  प्रशासन  के  लिए  दिये  जाने  वाले  अ्रधिकारों  के  संबंध  में  मेरे
 मन

 में  जो  तनिक
 भी

 ग्राम  था  वह  श्री  दाजी  atte  महीड़ा  का  भाषण  सुनने  पर  विलुप्त  हो  चुका  है  भर  मुझ

 विश्वास  है  कि  जो  नीति  अपनायी  है  वह  ठीक  है  ।

 इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  की  सिफारिश  करता  हूं  |

 श्री  हरि विष्णु कामत  :  इस  समय  सभा  में  गण  पूर्ति  नहीं  है  गर्त  मतदान  के  लिये  नहीं

 रखा  जा  सकता
 ।

 हमें  महान  परम्पराश्रों  की  स्थापना  करनी
 है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय : Rad  देसावर  गणप  ae  बजायी  जाती  है
 है

 ।)

 श्री  नरेश  सिह  ager  :  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  मामला  कल  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाय
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  सोमवार  को  प्रस्तुत  किया  जायगा  |
 श्री  सभा  सोमवार को  ११  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित  होती है  ।

 बाद  लोक  सभा  सोमवार  १८  28RF/2  १८८४

 क  ग्यारह  सज  तक  के  स्थगित  हुई  1)

 अंग्रेज़ी  में
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 विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  बताने  वाले  निम्नलिखित  विवरण  :

 अ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  ३  तीसरा  १६६२-६३

 लोक-सभा  )

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  ५  दूसरा  १९६२

 लोक-सभा )

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  ८  पहला  १९६२

 लोक-सभा )

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  १०  चौदहवीं  १९६१

 लोक

 (२)
 खान  १९५२  की  धारा  xe  की  उपधारा  (७)  के

 दिनांक  २  FERR  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  आर  १६७  में  प्रकाशित  कोयला-घान-मुहाते  पर  स्नानागार

 FERR
 की  एक

 प्रति
 ।



 PEWR  सं

 विषय  पृष्ठ

 सामान्य  आयव्ययक  PERI-KY  पर  सामान्य  चर्चा  जारी  रही  ।  वित्त

 करा मंत्री  मोरार  जी  ने  चचा  का  उत्तर  feat  तथा

 चर्चा  समाप्त  हुई  ।

 नियम  २१४  का  निलम्बन  हि  PLoG—RE

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  लोक-सभा  कै

 प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  २१४  के

 नियम  (2)  ate  (३)  को  PERI—-|Y  के  ग्रायव्ययक  )

 सत्र  धी  लेखानुदान  के  प्रस्तावों  पर  लागू  होने  से  निलम्बित  कर  दिया

 जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 ले बानु दानों  की  १९६३-६४  PERE— AE

 वर्ष  PEQR-EV  के  लिये  ग्रायव्ययक  के  संबंध  में  लेखानुदानों

 की  सभी  मांगें  पूरी  की  पुरी  स्वीकृत  हुईं  |

 विधेयक  पुरःस्थापित  १९३६

 विनियोग  ¥€&3  |

 विधेयक  पारित  १६३७-४१

 (१)  वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  किया  कि  विनियोग

 १९६३  पर  विचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  ga  ।  खंडवार  विचार  के  पश्चात्  विधेयक  पारित  किया

 गया  |

 (२)  वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  रा०  ने
 प्रस्ताव  किया

 कि  केन्द्रीय  बिक्री कर  )  वि  १९६३,  पर  विचार

 किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  ।  खंडवार  विचार  के

 विधेयक  पारित  किया  ।

 नियम  ७४  का  निलम्बन  PEXV—KR

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हु जर नवीस  ने  प्रस्ताव  फिया  कि

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचलन  संबंधी  नियमों  के  नियम

 ७४  के  प्रथम  परन्तुक  को  कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  विधान

 eral  शर  मंत्रि  परिषदों  तथा  ध ६  अन्य  विषयों  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाओं  की  erat  समिति  को  सौंपने

 सेब
 धी

 प्रस्ताव  पर
 लागू  होने  से  निलम्बित  कर  दिया  जाये  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  हुया  |



 ह  है  ह
 दैनिक

 qs

 संयुक्त  समिति  को  सामने  का  प्रस्ताव  रे  KI— tv

 गह  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ने  प्रस्ताव  किया
 कि

 संघ  राज्य  क्षेत्र शासन  १९६३  संयुक्त  समिति  को
 सौंप

 दिया  जाये  ।  उन्होंने  प्रस्ताव  पर  चर्चा  का  उत्तर  भो  दिया  ।  प्रस्ताव

 पर  मतदान  शेरगिल  दिन  तक  के  लिप  स्थगित  कर  दिया  गया  |

 १८  2EER/ VW  १६८४  )  के  लिये  कार्यावलि

 संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  में  सौंपने  के  मस्ती
 पर

 मतदान  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के  बारे  में  भ्रनुदानों  की



 विषय-सची a  पृष्ठ

 REXI—VY
 श्री  बड़े

 PEX¥—¥E
 श्री हेम  राज

 श्री Ho  ला०  जाधव  Reve"

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला
 REV L—VY

 १६४७-४० श्री  सब्बरामन

 खण्ड  १  श्र २ २
 ReXo

 पारित करने  का  प्रस्ताव  ERR

 श्री ब०  स०  भगत

 नियम  ७४  के  पिछली  परन्तुक  का  निलम्बन  PEXV—AR

 संघ  राज्य  क्षेत्र  बासन

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव
 FEXR-RV

 e  PEKV—UG श्री  दाजी

 श्री  वीरभद्र  fae  १६४  ८--६०

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा  १६६०-६१

 ERR श्री  स०  zo  सिह

 श्री  to  मना०  विद्यालंकार  PERL

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  PEKL—KR

 श्री  Frat  किलिंग ा  PEQR—kv

 डा०  मा०  श्री०  <eQv

 श्री  भवत  दर्शन  ERV—— FR

 श्री  दी०  चर०  PERE

 श्री  हु जर नवीस  कक  Fag

 देतिक  संडे  पिता  क  a  PEQS——9R

 समेकित  विजय  सूची [४  से  १६  मारे  ?  १९६३/१३  से  २४  BETA,  Ia

 ee ee
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 oe  a  लोक-सभा  सचिवालय  को

 लौन  कना  के  Ofsar  तथा  काय-संचालन  सम्बन्धी  नियम

 संस्करण  नियम  208  भीर  ३८२  के  ada  प्रकाशि

 भारत  र  नई  दिल्ली  की  संसदीय  शाखा  मुद्रित ।
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